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 प्रश्नों  के  मौखिक  0९७1,  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 नेता  प्र०  संख्या  पृष्ठ द
 S.  (0..  Nos.  विषय  Suajecr  PAGES

 659  केन्द्रीय  सरकार  के  अधिकारियों  की  Tours  abroad  by  Gentral  Govern-

 विदेश  यात्रा
 ment  Officers  e  2289-92

 660  कृन्तक  नियंत्रण  समिति  Rodent  Control  Gommittee  ,  a  2292-94

 661  मलेरिया  और  हाथीपांव  Eradication  of  Filaria,  Malaria
 and  Elephantiasis  2294-97

 रोगों  का  उन्मूलन

 663  कृषि  farerr  Agricultural  Education  .  2297-2302

 664  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  बीमा  योजना  National  Health  Insurance  Scheme  2302-04

 665  चतु  वित्त  आयोग  Fourth  Finance  Commission  e  2304-06

 666  जीवन  बीमा  निगम  Life  Insurance  Corporation  च्  2307

 seal  के  लिखित  Gaz/WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 ता०  कह  स०

 S.  Q.  Nos.

 662  सरकारी  उपक्रमों  में  लागत  कम  Cost  Reduction  Cells  in  Public

 Undertakings  *  e  e  308
 करने के  अनुभाग

 667  प्रत्यक्ष  कराधान  नियमों  का  नम  Liberalisation  0  m
 Rules  क्त

 Taxatio
 ७  o  2309

 किया  जाना

 Government  Quarters  in  Delhi  e  2300 668  दिल्‍ली  में  सरकारी  क्वाटर

 669  Code  for  Indus  Waters  Commis- सिन्ध  जल  आयोग  संबंधी  संहिता  sion  .  9310

 670  बैंकों  तथा  साहूकारों  पर  रोक  Curbs  on  Banks  and  Financiers  2310

 671  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  Disposalof  flats  builtby  D.D.A.  .  2310

 बनाये  मकानों  की  बिक्री

 672  Dearness  Allowance  Formula  2311
 महंगाई  भत्ता  सुत्र

 673  चिकित्सा  सम्बन्धी  शिक्षा  Medical  Education  e  2311

 674  मेसर्स  स्कोडा  एण्ड  कम्पनी  M/s.  Skoda  and  Co.  च्  231

 *किसी  नोम  पर  अंकित  यह  चिन्ह  इस  बात  का  द्योतक  है  के  प्रश्न  को  सभा  में  उस

 सदस्य ने  वास्तव में  पूछा  था  ।

 The  sign  +  marked  above  the  name  of  a  Member  indicates  that  the  question  was  actually
 asked  on  the  floor  of  the  House  by  that  member.

 (i)
 L.S./65
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 ता०  प्र ०  सख्या  पीठ
 विषय  SusBl  ECT  PAGES Nos  VUbRUL

 Posting  of  Doctorsin af  T).  cTtare  n  NEFA  2312 675  नेफा  में  डाक्टरों  की  नियुक्ति

 Interest  on  Loans  to  States  .  2312-13 676  राज्यों  को  दिये  गये  ऋणों  पर  व्याज

 677  Deposit  Insurance  Scheme  for
 सहकारी  sal  के  लिये  जमा  बीमा

 Cooperative  Banks  a  2313
 योजना

 Foreign  Exchanges  Rackets  o  2313
 678  विदेशी  wet  राकेट

 Khosla  Committee  Report  on
 679  निंदा  नदी  परियोजना  सम्बन्धी  Narmada  River  Project  2313-14

 खोसला  समिति  का  प्रतिवेदन

 680  बम्बई  में  फर्मों  पर  छापे
 Raids  on  Business  Houses  in  Bom-

 ay  2314-15

 681  खाद्य  अपमिश्रण  रोक  के  समान  Health  Ministers  Conference  on

 में  राज्य  स्वास्थ्य  मंत्री  सम्मेलन
 Prevention  of  Food  Adultera-
 tion  2315

 682  विदेशी  मुद्रा  का  सकट  Foreign  Exchange  Crisis  2315-16

 683  विदेशी  ऋण  Foreign  Loans  2316

 684  निर्यात  पर  कर-समंजनਂ  Tax  Credits  on  Exports  2316

 685  ya,  उपदान  तथा  भविष्य  निधि  Simplification  of  payment of  Pen-

 के  भुगतान  सम्बन्धी  प्रक्रिया  का
 sions,  Gratuity  and

 Erowident Fund  Procedure  2317
 सरल  बनाया  जाना

 686  बम्बई  में  आयात  निर्यात  करने  वाली  Raid  on  Import-Export  Firm  in
 2317

 एक  पर  छापे
 ombay  भ  .

 687  समवायों  के  कार्यों  में  गड़बड़ियां  दि Mal
 lpractices  in

 Companies’
 Affa-

 irs  2317-18

 688  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  नलों  के  जल  Insects  in  Tap  Water  of  D.M.C  2318

 में  कीड़े

 अत  ०  प्र०  सख्या [...
 U.  Q.  Nos

 2230  एर्नाकुलम जिले  में  नहर  Canalin  Ernakulam  District  2318

 2231  चम्बा कारा  नहर  Chambakkara  Canal  2318-19

 की  ary 232  केरल  में  पीने  के  पानी  ना।|  कसा  Drinki ing  Water  Sca YAaLLL  WX  arcit ्  in  Kerala  2319

 2233  केरल  के  पिछड़े  हुए  जिले  Backward  Districts  of  Kerala  2319

 2234  eqara  निरीक्षण  एकक  Staff  Inspection  Union  2319-20

 2235  महाराष्ट्र  में  जल  सम्भरण  योजना यें
 Water  Supply  Schemes  in

 Maha- rashtra .  2320

 2236
 महाराष्ट्र

 में  पीने  के  पानी  की  Drinking  Water  Schemes in
 Mahar rashtra  2320-21

 योजनायें

 2237  श्रीलंका  को  सहायता  Aid  to  Ceylon  2321

 2238  सामाजिक
 विज्ञान  अनुसन्धान  |

 Guidelines  for  Social  Science  Re-
 searc  2321-22

 लिये
 माग  शशक

 सिद्धान्त

 2239  दो  रुपये  के
 न

 पे  नोट  New  Two  Rupees  Notes  2322

 (ii)



 प्रश्नों  के  लिखित  )  /wRITTEN
 ANSWERS  TO  QUESTIONS—Contd

 अताਂ  To  सख्या  पीठ
 विषय  Siri  Paces U.Q.  Nos  WU  BJECT

 2240  मद्रास  राज्य  में  ग्रामीण  जल  सम् भरण  Rural  Water
 Supply  Projects  in

 Madras  State  2322
 परियोजना यें

 2241  मद्रास  राज्य  में  कोढ़  उन्मूलन  Lp Lep  rosy  Eradication  in  the  Madras
 tate  e  2322-23

 2242  मद्रास  राज्य  में  परिवार  नियोजन  Family  Planning  in  Madras  State  ,  2323

 2243  कावेरी  &  रि  ली  बनाना
 Power  Generation  from  Cauvery  2323

 2244  मद्रास  में  ग्रामीण  आवास  योजना  Rural  Housing  Scheme  in  Madras  2324

 2245  केरल  q  fara  परियोजनाओं
 Power  Projectsin  Kerala  e  2324

 2246  बागमती  योजना  Bagmati  Scheme  2324

 2247  पंजाबी  सुबा  आन्दोलन  में  पेंशनरों  Pensioners’  participation  in  Pun-

 का  भाग  लेना
 jJabi  Suba  Agitation  2324-25

 2248  Equity  Investment  e  2325 सामान्य  अंधों  )  में  पूंजी

 लगाना

 Chitauni  Bund  2325-26 2249  चित्तौनी-बांध

 Sone  Barrage  in  Bihar  2326 250  बिहार  में  सोन  बांध

 High  Dam  on  the  North
 Koel 2251  उत्तरी  कोइल  नदी  पर  उंचा  aig

 River  (Bihar!  e  2326-27

 2252  दिल्‍ली  में  अस्पताल  में  मरी  महिला  Iron  Piece  in  Woman  bone  who
 died in  Delhi  Hospital  2327

 की  हड्डी  में  लोहे  का  टुकड़ा

 Houses  in  Delhi  2327-28 2253  दिल्‍ली  में  मकान

 2254  दामोदर  घाटी  निगम  D.V.C.  2328

 2255  अशोक  होटल  नई  दिल्‍ली  Ashoka  Hotels  Ltd.,  New  Delhi  2328-29

 2256  राज्य  सरकारों  को  बिदेशी  मुद्रा  Foreign  नन
 to  State  Gov-

 ernmen 111  nents  a  2329

 2329 2257  नवीन  नई  चली  Irwin  Hospitals  New  Delhi

 Cholera  2330 2258  हजा

 घ्र्प्श  डिजाइन  Designing  of  Thermal  Power 2259  तापीय  बिजली  घर  क  q
 tations  क्  2331

 बनाना

 226  अंग्रजों  की  प्रतिमा  Statues  of  Britishers  2331

 226  आयकर  कर्मचारी  income-tax  Lmployees  2331-32

 in 2262  राज्यों  में  उद्योग  का  विकास  Development  of  Industries
 tates  .  2332

 Tungabhadra  Canal  2332 2263  तग भद्रा  नहर

 दिल्‍ली  में  बाढ़  नियंत्रण  Flood  Gontrolin  Delhi  2333 2264

 2265  राजस्थान  आवास  सर्वेक्षण  Housing  Survey in  Rajasthan  2333

 2266  जोधपुर  बक  Jol  hpur  Bank  e  2334

 2267  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  Public  Sector  Undertakings  2334

 2268  सिगरेट  पीना  Smoking  of  cigarettes  2334

 (iit)
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 अताਂ  ब्र  स०

 U.  Q.  Nos  विषय  SuBJECT  PAGES

 C.P.W.D  Employees  at  Farida 2269  फरीदाबाद  में
 केन्द्रीय

 लोक  निर्माण
 |  न  2334-35

 विभाग  के  कर्मचारी

 2270  राष्टीय  बचतों  में  निगमित  aa  का  Corporate  Sector’s  share  in  Na-
 2335 tional  Savings

 योग

 2271  राणा  प्रताप  सागर  बाध  Rana  Pratap  Sagar  Dam  e  2335

 2  72  बाढ़ों  को  रोकने  के  लिये  रूसी  U.S.S.R.  Project  to  check  Floods  2336

 परियोजना
 ncome  Tax  Officers  2336

 2273  आय-कर  अधिकारी

 Junior  Technical  Schools  2336
 2274  कनिष्ठ  तकनीकी  कल

 2275
 Land  Reforms  2337

 भूमि  सुधार

 2277  नगरों  का  वर्गीकरण  Classification  of
 f

 Cities VLU  2337

 2278  नगरों  के  स्थानीय  निकायों  के  Financial  Resources
 ot

 Urban  Lo-
 cal  Bodies  2337

 वित्तीय  साधन

 Machinery  lying  idle  in
 Govern- 2279  भारत  सरकार  के  मुद्रणालयों  में  ment  of  India  Pres 58565  2337-38

 बेकार  पड़ी  मशीनरी
 Calcutta  Tramways  Gompany 2280  AHA  टाम वेज  कम्पनी  लिमिटेड  Ltd  2338

 Caluttta  Tramways  Company 2281  कलकत्ता  टामवेज़  कम्पनी  लिमिटेड
 Ltd  2339

 Thermal  Power  Stations  e  2339-40
 228  तापीय  बिजली  घर

 New  Directorate  of  Central  Excise
 2283  केन्द्रीय  तथा

 and  Customs  2340
 en  का  नवीन  निदेशालय

 Kerala  Land  Reforms  Act  2340-41
 2  केरल  भूमि  सुधार  अधिनियम

 Government  Quarters  in
 Nanak; 2285  नई  दिल्‍ली  में  सरकारी

 pury,  New  Delhi  2341
 क्वाटर

 2341-42
 2286  ग्रामीण  क्षत्रों  में  बिजली  की  दरें

 Electricity  Rates  in  Rural  Areas

 Fire  in  the  Indraprastha  Power
 2287  इन्द्रप्रस्थ  बिजली  घर  दिल्‍ली )  Station,  New  Delhi  2342

 में  आग  लगाना

 2288  केरल  के  तटीय  क्षेत्रों  में  ग्रामीण
 Rural  Water  Supply  Schemes  in

 2342 the  Central  Area  of  Kerala

 जल  सम् भरण  योजनायें

 Water  Supply  and  Drainage 22 289  कलकत्ता  तथा  अन्य  बड़े  नगरों  के
 Scheme  for  Calcutta  and  other

 लिय  जल  सम् भरण  तथा  जल  big  cities  2343

 विकास  योजना

 Allotment  of  Quaters in  New  Delhi  2343
 2290  नई  दिल्‍ली  में  क्वार्टरों  का  आवंटन

 Appointment
 of  Centr  al

 Officers 2291  राज्यों  में  केन्द्रीय  सरकार  के
 in  States  2344-44

 कारियों  की  नियुक्ति
 e  2344

 2292  गंडक  परियोजना  Gandak  Project

 Allocation  to  States  during  Ist
 2293  दूसरी  तथा  तीसरी  योजनाओं

 Ind  and  3rd  Plans  2344-45

 राज्यों  के  लिये  आवंटन

 (iv)
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 2294  समद्र  द्वारा  तट-कटाव  सम्बन्धी  ्  Sea  Erosion  Board  2345

 2296  रद दी  ऊन  और  ऊनी  चिथड़ों पर  सीमा  Customs  Duty  on  Wool  Waste  and.

 Rags  2345
 शल्क

 2  सफदरजंग  अस्पताल  Safdarjang  Hospital  .  2345-46

 2298  Forme er  Employ  (Pec tuy  Lhe  of  Bank  of बंक  आफ  चाइना  के  भूतपूर्व  China  ह  2346
 चारी

 Irri  tac)  Ta  d  2346
 2299  सिंचित  भूमि

 4५१५-५1  Land

 Department  of
 2300  मुद्रण  तथा  लेखनसामग्री  विभाग  में  Trregularities  in

 2346-47
 अनियमितता यें

 Printing  and  Stationery

 2301  असम  में  बारक  नदी  परियोजना
 Barak  River  Projectin  Assam  2347

 2302  मलेरिया  उन्मूलन
 Malaria  Eradication  2347-48

 2303  नई  दिल्‍ली  '  में  Quarters  in  Ramakrishnapuram, रामकृष्ण  New  Delhi  2348
 क्वाटर L

 Reimbursement  of  Tuition  Fees 2304  वेन्द्रीव  सरकार  के  कर्मचारियों  को
 to  Central  Em-

 शिक्षण  acm  का  प्रतिशोध
 Government

 ployees  2348

 Cc.P.W.D  Sectional  Officers  in 2305  नेफा  में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग
 NEFA  2348-49

 के  सिग्नल  आफिसर

 06  विद्यार्थियों  के  स्वास्थ्य  का  संरक्षण  Health  Survey  of  Students  2349

 2307  स्टेट  बंक  अब  इंडिया  के  निदेशक  Directors  of  State  Bank  of  India  2349

 2308  दिल्‍ली  में  भीषण  जल  संकट  Water  Famine in  Delhi  2349-50

 2309  सिक्योरिटी  पेपर  मिलਂ  होशंगाबाद  Securi ity  Paper  -
 Mill,

 _
 Hoshanga-

 bad  2350

 if  Kore}
 2310  विदेशी  ऋणों  का  भुगतान  Repayment  01  bore:  ign  Loans  2350-51

 2351
 सभा-पटलकर रख  गय  पत्र

 Papers  laidonthe  Table

 Statement  re  Discussion  with
 संगीत  राष्ट्र  संघ  के  महासचिव  के  साथ  हुई  Secretary-General  of  U.N
 बातचीत के  बारे  में  वक्तव्य

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री
 Shri  Lal  Bahadur  Shastri  2351-54

 Goa,  Daman and  Diu  (Absorbed दमण  और  दीव  कर्मचारी )  wee  [1६ 119  (1९
 yees)  DiLi—in Rill  T.

 troduced
 .

 2356-57

 विधेयक--पुरःस्थापित  Bills  Passed—
 विधेयक--पारित

 1.  केरल  विनियोग  3)
 1.  Kerala

 Appropriation  (No.
 1965

 3)  Bill,  1965  2357

 2.  केरल  विनियोग  4)
 2.  Kerala

 Appropriation
 (No.

 4)  Bill,  1965  2358
 1965

 (v)



 पृष्ठ
 विषय  SUBJECT  PAGES

 3.  विनियोग  3
 Appropriation

 (No
 3)  Bill 3)  1965

 2359-60

 4.  विनियोग  4)  1965  4.
 Appro)

 priation  4)
 Bill  ि

 1965  2360-61

 5.  विनियोग  संख्या  3  विधेयक  5.  Appropriation
 (Railways) No.  3  Bill,  1965  2361-62

 1965

 6  विनियोग  )'  संख्या  4  6.  Appropriation
 तिया No.  4  Bill,  1965 .  2362

 1965

 कोयला  खान  भविष्य  निधी  तथा  ALATA  Coal  Mines  Provident  Fund  and

 योजनायें  )  विधेयक
 Bonus  Schemes  (Amendment)
 Bill

 विचार  करने  का  Motion  to  consider—

 श्री  वारियर  Shri  Warior  2363-64

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  Shri  Hukam  Chand
 Kach- havaiya  2364-65

 wT)  प८  To  च  वता  ShriP.  Chakraverti  2365

 श्री  शिवचरण  माथुर  Shri  Shiv  Charan  Mathur  2365-66

 श्री  दी०  चे  बर्मा  Shri D.  C.  Sharma  2366-67

 श्री  जगन्नाथ  राव  hri  Jaganatha  Rao  2367-68

 खंड  2  से  15  और  1  Clause  2  to  15  and  1  2369-72

 संशोधित  रूप  में  पारित  करने  का  Motion  to  pass,  as  amended  —

 Shri  Jagar  a  Rao  2372 श्री  जगन्नाथ  राव

 इलायची  विधेयक  Cardamom  Bill

 विचार  करने  HT  Motion  to  consider—
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 लोक-सभा  वाद-विवाद  अनूदित  संस्करण )

 LOK  SABHA  DEBATES

 वनरनाभनिभिनिनों॥

 TRANSLATED  VERSION)

 कक  का

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 16  1965/25  1887

 Thursday,  September  16,  1965/Bhadra  25  887  (Saka)

 लिटा

 लोक-सभा  दस  बजे  समस्त  हुई  ।

 The  Lok-Sabha  met  at  Ten  of  the  clock

 r  ben  |
 |  | उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ।

 L  Mr.  Deputy  SPEAKER  in  the  Chair.  J

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Tours  abroad  by  Central  Government  Officers

 +

 *659.  Shri  Bibhuti  Mishra  :  Shri  Yashpal  Singh  :

 @ Shri  K.  N.  Tiwary  :  Shri  A.  N.  Vidyalankar

 Shri  Indrajit  Gupta  Shri  Shinkre

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 a)  the  number  of:-Central  Government  officers  who  went  abroad  on  official
 visits  during  the  period  from  ist  January,  1964  to  15th  August  1965  and  the
 names  of  countries  visited  by  them

 (b)  the  purpose  of  their  visit;  and

 (c)  the  expenditure  involved  including  the  foreign  exchange  component?

 The  Minister  of  Planning  (Shri
 B.  R.  Bhagat) :  (a)  to  (c)  The  informa-

 tion  is  being  collected  from  the  various  Ministries  and  Departments  and  will  be

 laid  on  the  Table  as  soon  as  it  is  available.

 Shri  Bibhuti  Mishra  :  The  hon.  Minister  in  his  answer  has  just  now  stated
 that  information  is  being’  collected  and  it  will  be  laid  on  the  table  of  the  House
 as  soon  as  it-is  available.  -May  I  know  whether  the  embassies,  Commercial
 Attaches  and.  other  allied  offices  that  we  have in  foreign  countries  are  not  enough
 so  as  to  necessitate  other  officers  being  sent  abroad  by  the  Government  ?

 Shri  R.  Bhagat  They  aré  not  enough  that  is  why  we  are  sending  the  offi
 cers  from  here

 Shri  Bibhuti  Mishra :  May  I
 know

 as  to  how  many  officers  have  been  sent

 abroad  on  political,  trade  or  cult
 ॥  है  ह Ua  al  11  ६९.2  ६  ६1९10 considerations  an  d  to  what  extent  they

 have  been  successful?
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 Shri  B.  R.  Bhagat  :  It  will  be  difficult  to  make  an  estimate  of  it  now  but  I

 may  state  that  any  delegation  which  is  sent  abroad,  it  may  consist  of  one  person
 or  two  persons,  or  it  may  be  of  the  level  of  minister  and  sometimes  it  is  of  the
 level  of  Prime  Minister,  it  is  seen  and  investigated  whether  it  is  necessary  to
 send  this  delegation  abroad.

 Shri  Bibhuti  Mishra  :  Deputy  Speaker,  Sir,  I  had  asked  about  the  extent
 of  success  they  have  met  but  it  has  not  been  answered  by  the  hon.  Minister.

 Shri  B.  R.  Bhagat  मध्य  have  stated  that  it  is  difficult  to  make  an  estimate
 of  it.

 श्री  रामनाथन  क्या  के  पास  केन्द्रीय  सरकार  के  अधिकारियों  की  विदेश  यात्रियों

 के  परिणामों  को  निर्धारण  करने  के  लिये  कोई  व्यवस्था है  क्योंकि  हम  मूल्यवान  विदेशी  मुद्रा  इस  पर

 व्यय  कर  @  है  ?  यदि  नहीं  तो  क्या  परिणामों  को  निर्धारण  के  लिये  व्यवस्था  करेगी  ?

 श्री  ब०  रा०  भगत  :  जैसा  कि  मने  कहा  इन  प्रतिनिधिमण्डलों  की  विभिन्न  स्तरों  पर  और  कभी

 कभी  उच्चतम  स्तर  पर  भी  जांच  की  जाती  है  ।  जब  यह  अधिकारी  प्रतिनिधिमण्डलों  में  या  व्यक्तिगत

 रूप  में  जाते है  तो  वे  वापिस  आने  पर  अपनी  उपयोगिता  के  बारे  में  रिपोर्ट  पेदा  करते  रिपोर्टे  के

 रूप  और  महत्व  को  देख कर  इस  को  सम्बन्धित  मंत्री  या मंत्रिमण्डल  के  सम्मुख  रख  दिया  जाता  है  |

 Shri  Sidheshwar  Prasad  :  As  the  hon.  Minister  has  just  now  stated  that  the
 visits  of  the  officers  to  the  foreign  countries  have  been  quite  successful  and  it  is

 necessary  to  improve  the  relations  with  other  countries.  May  I  know  whether
 Government  is  considering  to  send  more  delegations  to  those  countries  with-
 which  our  relations  are  not  cordial  enough  or  with  whom  our  relations  need

 improvement  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  कायंवाही  के  लिये  सुझाव  है  ।

 at
 शिकरे

 :  इस  प्रश्न का  सम्बन्ध गत  13  वर्ष  से  है  अर्थात्‌  1  1964 से  अगस्त

 1965 तक  |  फिर  मन्त्री  महोदय  ने  यह  कैसे  कह  दिया  कि  सूचना  अभी  एकत्र  की  जा  रही  है  |  क्या  यह

 सूचना  इस  सारी  अवधि  के  लिये  एकत्र  की  जा  रही  है  अथवा  उन्होंने  सुचना  तो  एकत्र  कर  ली  है  परन्तु

 कुछ  ब्योरे  अभी  एकत्र  करने  हें  और  यदि  हां  तो  उन्हें यह  सुचना  सभा को  देने  में  क्या  बाधा है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने कहा  है  कि  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 श्री  शिकरे
 :  गत

 वर्ष  के  बारे  में
 कया

 क्या  उसके  लिये  भी  सुचना  अभी  एकत्र  की  जा  रही  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय :  जी  हां  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 :

 क्या  मंत्री  महोदय  इस  तथ्य  से  अवगत  है  कि  देश  के  लगभग  सभी
 पत्रों

 ने  इस  बात  पर  टीका  टिप्पणी  की  हैं  कि  1965  की  ग्रीष्म  ऋतु  में  मं  त्रियोंकी  अभिलेख  संख्या  विदेशों

 की  यात्रा पर  गई थी  ?  स्वाभाविक है  कि  जब  व  विदेश  यात्रा  पर  जाते  है  तो  अपने  साथ  अपने  विभाग

 के
 अधिकारी

 भी  ले  जाते  हैं
 ।

 हमें  यह  बताया  गया  है  कि  विशेषकर  इस  वर्ष  विदेशी  मुद्रा  की  aga  संकट
 क्या

 में  जान  सकता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  इन  दो  तथ्यों  को  कसे  आपस  में  मिलाएंगे या  कि  मन्त्रियों

 को  अपने  साथ  विदेशों  में  अधिकारियों  की  कोई  भी  संख्या  ले  जाने  की  आज्ञा  है  ?

 थ्री
 qo

 राठ
 जहां  तक  मन्त्रियों की  यात्रा  के  समय  का  प्रश्न  है  उस  पर  उनका  कोई

 नियंत्रण नहीं  है  ।  संसद  की  बैठक  वर्ष  में  सातਂ  महीने  तक  होती  है  और  अध्यक्ष  महोदय  की  सं व्यवस्था  के
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 अनुसार  उस  समय  कोई  मंत्री  स्टेशन  छोड  कर  नहीं  जा  सकता  ।  वे  केवल  गर्मी  के  महीनों  बड़े  दिनों

 में  या  दूसरे  समय  में  बाहर  जाते  हैं
 ।

 मेरा  विचार  है  कि  किसी  को
 उन

 की  यात्रा  के  समय
 के

 बारे  में
 कोई

 गलतफहमी  नहीं  होनी  चाहिये  ।  जहां  तंक  अधिकारियों  को  साथ  ले  जाने  का  प्रश्न  है  उनकी  न्यूनतम
 संख्या  ही  साथ  जाती हैं  ।  कभी  कभी  मंत्रिमण्डल  के  मन्त्री  अपने  साथ  निजी  सचिव ले  जाते हैं  इस  लिये

 किसी  दूसरे  व्यक्ति  को  साथ ले  जाने  की  आज्ञा  नहीं है  ।

 Shri  Yashpal  Singh  :  May  I  know  whether  the  visits  of  those  ladies,  which
 go  as  Private  Secretaries  to  officers,  are  also  in  the  interest  of  India?

 Shri  B.  R.  Bhagat  :  I  do  not  have  any  such  information

 Shri  Hukam  Chand  Kachhaviya  The  hon.  Minister  has  just  now  stated
 that  when  the  officers  in  our  embassies  abroad  or  in  other  departments  are

 unable  to  do  the  work  only  then  we  send  officers  from  here;  ०  ०  ७

 Shri  B.  R.  Bhagat
 :  I  did  not  ask  this

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  You  have  just  now  said  something

 like  that  in  your  statement  I  would  like  to  know  whether  any  steps  are  being
 taken  by  the  Government  to  improve  the  working  of  those  officers  who  are

 unable  to  work  or  officers  are  sent  fromhere  only  on  the  receipt  of  their  negative

 reply?

 I Shri  B.  R.  Bhagat
 :  I  did  not  say  that  they  are  not  able  to  do  the  work

 simply  said  that  when  officers  are  sent  from  here  all  these  things  are  taken  into

 consideration  whether  the  officers  there  in  the  embassies  will  be  able  to  do  the
 work  or  it  is  necessary  to  send  some  officers  from  here  and  when  it  is  considered

 necessary  to  send  officers  from  here  only  then  they  are  sent.

 श्री  पृ०  वेंकटासुब्बया :  क्या
 में

 जान  सकता  हूं  कि  कुछ  ओर  से  कुछ  इस  प्रकार  की  शिकायत आई
 अधिकारी  जो  इस  काम  के  योग्य  नहीं  होते वे है  कि

 कुछ
 मामलों  में  प्रतिनिधिमण्डल  भेजते  समय

 अपनी  सैयचाल  से  योग्य  और  ज्येष्ठ  अधिका  रियों  को  टाल  देत ेहैं  और  स्वयं  विदेश  यात्रा  पर  इन  प्र fafafi-

 मंडलों  में  चले  जाते

 श्री  ब०  रा०  भगत  :  जेसा  कि  मने  कहा  इन  प्रतिनिधिमंडलों की  बड़ी  सावधानी से  जांच  की  जाती

 इसलिये  इसके  बारे  में  एसी  कोई  शिकायत  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 श्री
 जोखिम

 आल्वा
 :

 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  कितने  अधिकारियों  के  साथ  उन  की  औरतें
 भी

 जाती

 यदि वे  सरकारी  काय  पर  एकत्र  जाते हैं  तो  कितने  अधिकारियों  की  औरतें  उनके  बाद  उन  के  पीछे

 जाती  हैं  और
 जब

 उन  के  जीवन  बच्चे  उनके  पीछे  विदेशों  में  जाते  हें  जिनको  बाद  में  उन्हीं  देशों
 से

 वृत्तियां  मिलती  हैं  ।

 ait ब०  किसी  भी  अधिकारी  के  साथ  उस  की  औरत  नहीं  जाती  जेबे  कि  वह  अधिकारी
 किसी  प्रतिनिधिमंडल  के  साथ  जाता  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 हमें  दूसरे  अ. क  को  लेना  चाहिये
 |

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है
 ।  मुझे एक

 प्रदान की  भी  आज्ञा  नहीं  देनी  थी  परन्तु  मेंने  बहुत  से  weet  की  आज्ञा  दे  दी  है  ।

 ait  रंगा  :
 मेरा  एक  व्यवस्था की  प्रश्न  |  श्री  वेंकटासुब्बया  के  इस  प्रश्न  के  उत्तर में  कि  क्या

 भ्रतिनिधिमण्डलों  के  साथ  भेजने  के  लिये  अधिकारी  बिना  उचित  बारी  के  और  वरिष्ठता  के  चुने  जाते
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 हैं  मन्त्री  महोदयਂ  पदे  mart  fe  इस  की  सावधानी  से  जांच  की  जाती है  इसलिये  इसकी  कोई
 शिकायत  नहीं  होनी  यह  उचित  उत्तर  नहीं  सभा  मंत्री  महोदय  से  इस  बात  की  आशा

 करत

 ी  है  कि  वहू  कहेंगे  इस  के  बादਂ ऐस  नहीं  होगा  |  हम  इस  बारे  में  मन्त्री  महोदय  से  आश्वासन  चाहते

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  कहा  हैं  कि  वह  उनकी  जांच  करेंगे  ।

 भी  रंगा  :
 परन्तु  जांच  के  साथ  ही  ऐसा  हुआ  है  |

 भी  ब०  राठ  भगत  :  में  इस  अरोप  को  स्वीकार  नहीं  करता  जो  कुछ  मेने  उत्तर  में  कहा  है  वह  ठीक

 aa  कहा  है  कि  उन  की  अच्छी  तरह  जांच  की  जाती है  इस  लिये इस  की  कोई  शिकायत  नहीं  होनी
 यदि  माननीय  सदस्य  के  पास  इस  का  कोई  उदाहरण  है  तो  वह  बताये  में  उसकी  जांच  करूंगा  |

 परन्तु  में  एसे  अस्पष्ट  प्रश्न  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  ।

 कुन्तक  नियन्त्रण  स्मिति

 *  660.  श्री  सुरेन्द्रपाल  सिह  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  समय  पूर्व  सरकार  ने  कृन्तक  समस्या  के  संबंध  भें  विचार  करने  तथा

 इस  समस्या  के  नियंत्रण  के  लिये  कारगर  उपाय  करने  के  लिये  एक  समिति  बनाई  और

 यदि  तो  इस  समिति  को  अपने  उद्देश्यों  को  पुरा  करने  में  कितनी  सफलता  मिली है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्रो  सुशीला  :  और  :  जी  हां  ।  कृन्तक  नियंत्रण  की  समस्या

 के  सभी  पहलुओं  पर  विचार  करने  के  लिय  सरकार  ने  एक  समिति  गठित  की  है  ।  वर्तमान  संगठन  तथा

 देश  के  विभिन्न  भागों  में  कृन्तक  नियंत्रण  के  लिये  अंगीकार  किये  गये  साधनों
 के  संबंध  में  सूचना  एकत्र

 एवं  संकलित  की  जा  रही  यह  काम  काफी  बड़ा  है  ।  कृन्तक  नियंत्रण  के  लिये  और  आगे  क्या  आवश्यक

 कदम  उठाये  जायेंगे  इस  के  बारे  में  समिति  की  रिपोर्ट  मिलने  पर  ही  विचार  किया  जा  सकता  है  ।  समिति

 अपनी  रिपोर्ट  1966  के  अंत  तक  दे  देगी  ।

 भी  सुरेन्द्र  पाल  fag  :  प्रसिद्ध  वैज्ञानिकों  और  विशेषज्ञों  ने  यह  कहा  है  कि  ईश्वर  ने  जिन्दगी  व्यथ

 में  नहीं  बनाई  और  उसकी  योजना  में  प्रत्येक  जीव  को  कुछ  का  य  करना  होता  है  और  प्रकृति  उनमें  सन्तुलन

 रखती है
 और  seats  को  वह  सन्तुलन  बिगाड़ना  नहीं  चाहिये  |  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  मंत्री  महोदय

 इस  दृष्टिकोण  से  सहमत  यदि  तो  क्या  सरकार  रोड  निंयत्रण  की  ओर  कोई  भी  कदम  इस  सन्तुलन

 को  बिगाड़ नहीं  देगा  ?

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  माननीय  सदस्य तो  दर्शनशास्त्र  की  बाते  कर  रहे  हैं  |

 स्वाथ्य  मंत्री  सुशीला  :  इस  विषय  पर  विचार  विमर्श  करने  का  मेरा  कोई  ईरादा  नहीं
 जो  कुछ इस  समय मेँ  कह  सकती हूं  वह  यह  कि  रोड  से  फसलों  को  बहुत  नुकसान  हो  रहा  कि

 इस  से  इन्सानी  जिन्दगी  को  भी  खतरा

 करना है  ।
 है  इस  लिये  हमें  इन  को  नियन्त्रण में  लाने  के  लिय  कुछ  न

 कुछ

 ,
 भीं  चु रेख पाल  सिह  देश

 में
 रोड  की

 कुल  कितनी  संख्या  है  इस
 का

 कुछ
 अनुमान  लगाया  गया

 भी  qo  भास्कर  देश
 में  रोड  की  कुल  संख्या  मालूम  करना बड़ा  कठिन  अभी में  विश्व

 स्वास्थ्य  संगठन  के  एक  विशेषज्ञ  को  मिला  था  उस  ने  भी  यही  बताया  था  कि  देश  के  किसी  एक  क्षेत्र  में
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 रोड  की  संख्या  जानना  कठिन  है  राष्ट्रीय  छुआछूत  बिमारी  की  संस्था  ने  एक  पुस्तिका  प्रकाशित

 की  है  जिस  में  कहा  गया  है  कि  देवा  में  रोडण्ट  की  संख्या  इन्सानों  की  संख्या  से  गुना है  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कासत  :  क्या  समाचार  पत्र  में  प्रकाशित  हुई  इस  रिपोर्ट  में  कुछ  सचाई  है---शायद

 यह  रिपोर्ट  राष्ट्रीय संस्था  की  ओर  से  प्रकाशित की  गई  कि  में  50,000 लाख  चूहे  हैं  ?  यदि

 आंकड़े इस  से  भिन्न  हैं  तो  भी  क्या  यह  सच  है  कि  चूहों  की  बहुत  जल्दी  संख्या  बढ़  गई  है  यह  तो  इसलिये

 कि  बिल्लियां  area  या  अहिंसावादी  हो  गई  हैं  या  फिर  वे  चूहों  की  संख्या  के  साथ  अपनी

 संख्या  नहीं  बढ़ा  सकीं  हैं  ?  यदि  हां  तो  क्या  समिति  को  बिल्लियों  के  विषय  में  भी  जानकारी  प्राप्त  करने  के

 लिये  कहा  गया  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  किसी  समिति  का  प्रश्न  बीच  में  कैसे  अता है  ?

 थी  हरि  fae  कामत  :  मंत्री  महोदय  ने  अभी  बताया  है  कि  सरकार  ने  एक  समिति  बनाई  कया

 वह  समिति  केवल  चूहों  और  ऐसे  ही  दूसरे  जन्तुओं  या  बिल्लियों  के  विषय  में  भी  जांच  करेगी  ?

 Sto  सुशीला  नायर  :  में  प्रश्न  को  नहीं  समझ  सकी  हुं  ।  चूहों  की  संख्या  का
 अनुमान

 श्री  हरि  fan  कामत  :  क्योंकि  उन्होंने  मेरा  प्रदान  सुना  नहीं  है  इस  लिये  कया  में  फिर  कहता

 हूं
 ?  वायद  उनका  ध्यान  इस  ओर  नहीं  था  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जी  हां  |

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  अभी  अभी  समाचार  पत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था  कि  हमारे  देश  में  चूहों  की

 संख्या  लगभग  50,000 लाख  है  ।  यदि  यह  आंकड़े कुछ  भिन्न  भी  हों  तो  क्या  यह  सच  है  कि  चूहों  की
 संख्या  बहुत  जल्दी  दुगनी  चौगुनी  हो  गई  है  क्योंकि  बिल्लियां  आराम  पसन्द  और  हो  सकता  है  कि

 अहिंसावादी  हो  गई  हों  या  बिल्लियां  चूहों  की  संख्या  के  साथ  अपनी  संख्या  नहीं  बढ़ा  सकी  हैं  ?  यदि  हां
 तो  क्या  सरकार  किਂ  बिल्लियों  के  बारे  में  भी  कोई  योजना  है  ?

 डा०  सुशीला  नायर  :  जहां  तक  चूहों  की  संख्या  के  अनुमान  का  संबंध है  यह  लगभग  24,000  लाख

 हो  सकती  है  ।  हो  सकता  है  मनुष्य  गणना  की  तरह  यह  बिल्कुल  ठीक  संख्या  न  हो  फिर  भी  यह  उचित

 अनुमान ही  चूहों  की  गणना
 के

 कुछ  तरीके  हैं  जैसा कि  चूहों की  मेंगनों  से  या
 उन  के  बिलों  एक

 तरफ  से  बन्द  कर  के  उसमें  गैस  लगा  कर  गिनती  करना  ।  जहां  तक  चूहों  और  बिल्लियों  में  तुलना  का

 सम्बन्ध  है  में  कुछ  कहने  की  स्थिति  में  नहीं  हमारे  पास  बिल्लियों  की  संख्या  बढ़ाने  की  कोई  योजना

 नहीं है  ।

 Shri  Bibhuti  Mishra  ;  The  hon.  member  Shri  Kamath  has  just  now  stated
 that  cats  should  catch  the  rats  in  homes.  May  I  know  what  Government  is  doing
 for  those  rats  which  live  in

 our
 fields  and  harm  the  crops?

 Dr.  Sushila  Nayar  :  This  discussion  is  only  about  those  rats.

 Shri  N.  Tiwary  :  The  hon.  minister  has  given  some  figures  of  the  rats.

 May  I  know  how  Government  has  counted  them ?

 Dr.  Sushila  Nayar  :  I  have  just  now  stated,  perhapshon.  member  was  not
 attentive  at  that  time,  that  there  are  certain  methods  for  their  counting,  like

 counting  of  rat  droppings,  closing  rat  holes  at  one  end  and  counting  the
 number

 of  rats  in  that  hole  after  cynagassing  them.
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 Oral

 Answers

 अकरा  —  लक

 sit  बासप्पा  :  क्या  मैं  जान  सकता  हं  कि  सरकार  दक्षिण  में  हाथीपांव  की  बढ़ती हुई
 बिमारी  से

 अवगत है  ?

 श्री  भागवत  झा  आज़ाद  :
 इस  का  सम्बन्ध  दूसरे  से  है  |

 भरी  दी०  चं०  शर्मा  :  चूहों  को  उन्मूलन  करते  हुए  क्या  हम  नर-चूहों  और  मादा-चूहों  में  सम्यक

 अनुपात
 या

 संतुलन  रख  रहे  हैं
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ।  श्री  हेम  बरुआ  |

 श्री  हेम  बरुआ  :  मन्त्री  महोदय  के  कहने  के  अनुसार  क्योंकि  चूहों  की  संख्या  बहुत  जल्दी

 चौगनी  हो  रही  है  क्या
 मे

 जान  सकता हूं
 कि  सरकार  के  पास  चूहों  में  प  रिवा  लागू  करने  का  कोई

 प्रस्ताव है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  afer:  ।  श्री  बैरवा  |

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  I  want  to  know  whether  Pakistani  rats  are  crossing
 the  border  between  India  and  Pakistan?

 Mr.  Deputy  Speaker  :  Shri  Kapur  Singh.

 oft  कपूर  fag  :  प्रश्न  के  भाग  का  उपसंहार  अंश  अनुपूरक  प्रश्न  के  लिये  सिद्ध  करता  है  कि

 कया
 इस  प्रभाव

 में  सार है  कि  इस  समिति को
 धरती

 में  चूहों  के  वास्तव  उन्मूलन का
 काम  सौंपा  है

 ।

 या  कि  समिति  केवल  इसਂ  बारे  में  रिपोर्ट  देगी  कि  इस  ara  को  कैसे  किया  जाये  ?

 डा०  सुशीला  नायर  समिति  इस  बारे  में  रिपोर्ट  देगी  कि  समस्या  किस  ह  तक  है  और  इस  सुझाव

 देगी  की  इस  समस्या  को  प्रभावशाली ढंग  से  कैसे  निपटा जा  सकता  है  |  हम  समिति  से  यह  आशा  नहीं
 कर  सकते  कि  वह  नियंत्रण  योजना  को  कार्यान्वित  करेगी  ।

 श्री  शिवाजी राव  श०  देशमुख  :  क्या  समाचार  पत्र  में  प्रकाशित  हुई  इस  रिपोर्ट  में  कोई  तथ्य है
 कि

 चूहा  उन्मूलन  किये  क्रम
 के  अंतगर्त  बहुत  सी  नगर  समितियों  की  तरफ  से  जो  as  किया  गया है  उस  का

 हिसाब  एक  चूहे  पर  100  रूपया  निकलता  हैं  ।

 डा०  सुशीला  नायर  :  इस  रिपोर्ट  का  कोई  अधार  नहीं है  यह  रिपोर्टे  बिल्कुल  गलत है  |

 श्री  श्याम  लाल
 सर्राफ  मेरी  प्रार्थना  है  कि  हमारे  पास  और  बहुत  से  आवश्यक  ea  हैं  ।  इस  विषय

 पर
 काफी  हो  चुके  हैं  ।

 Eradication  of  Filaria,  Malaria  and  Elephantiasis

 नव

 *661.  Shri  M.  L.  Dwivedi  :  Shri  Kindar  Lal  :

 Shrimati  Savitri  Nigam
 .  Shri  Vishwa  Nath  Pandey  :

 Shri  S.  C.  Samanta  :  Shri  Madhu  Limaye
 Shri  Subodh  Hansda  :  Shri  Ram  Sewak  Yadav  :

 Dr.  Mahadeva  Prasad  :

 Will  the  Minister  of  Health  be  pleased  to  state:

 (a)  Whether  a  programme  has  been  launched  to  eradicate  Filaria  and  Ele-
 phantiasis  along  with  the  programme  of  eradicating  Malaria  at  certain  places;
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 (9)  ifso,  the  names  of  places  and  the  progress  made;

 (c)  the  definite  cure  for  Filaria  and  Elephantiasis  and  why  the  same  has  not

 been  propagated  among  the  people;

 (d)  the  amount  allocated  for  this  purpose  in  the  Fourth  Plan;  and

 (e)  whether  any  assistance  is  likely  to  be  received  from  abroad  for  the  pur-
 pose?

 The  Minister  for  Health  (Dr.  Sushila  Nayar)  :  (a)  No,  Sir.  Filariasis

 does  not  lend  itself  to  eradication  according  to  a  scheduled  programme  as  does

 Malaria.  However,  the  National  Filaria  Control  Programme  has  been  under-
 taken  in  certain  States/Union  Territories  on  a  pilot  basis  since  the  end  of  1955
 with  the  following  objectives:

 (1)  Carrying  out  filaria  survey;

 (ii)  evaluating  the  known  methods  of  filariasis  control  in  selected  areas;  and

 (ili)  training  professional  and  sub-professional  personnel  required  for  the

 programme.

 (b)  At  present,  65-4-  Filaria  Control  units  are  functioning.  A  statement

 showing  the  location  of  control  units  is  placed  on  the  table  of  the  Sabha.  [Placed
 in  the  library.  See  No.  LT-4867/65,.]

 There  has  been  definite  reduction  in  transmission  of  infection  in  areas  where

 filaria  programme  has  been  in  operation  for  4  or  5  years.

 (c)  There  is  no  drug  known  at  present  which  is  sure  cure  for  filaria  and  ele-

 phantiasis.  The  drugs  available  at  present  reduce  the  blood  infection  consi-

 derably  but  do  not  cure  when  the  disease  has  developed  and  elephantiasis  has
 occurred.

 (d)  In  the  proposals  for  the  Fourth  Five  Year  Plan,  an  outlay  of  Rs.  14°00
 crores  has  been  provisionally  recommended  for  the  National  Filaria  Control

 Programme.

 (e)  No.

 Shri  M.  L.  Dwivedi  :  I  want  to  know  whether  Government  is  doing  any
 research  work  in  our  country  to  invent  some  medicine  for  eradication  of  Philaria
 and  elephantiasis?  If  not,  why?  This  disease  is  causing  very  much  harm  to
 India.

 The  Minister  of  Health  (Shrimati  Sushila  Nayar)  :  Research  or  investiga-
 tion  work  has  been  going  on  at  many  places  but  no  effective  drug  has  been  invent-
 ed  so  far..

 Shri  M.  L.  Dwivedi  :  The  statement  laid  on  the  Table  of  the  House  shows
 the  number  of  centres  and  places  where  they  have  been  opened.  They  are
 twenty  in  Kerala,  ten  in  Uttar  Pradesh  and  eight  in  Bihar  and  in  remaining
 States  they  are  either  five  or  one.  This  does  not  indicate  as  to  whether  the  States
 where  more  centres  have  been  opened  are  affected  more  by  Philaria  and  Ele-
 phantiasis?  What  is  the  reason  for  opening  more  centres  in  states  having  less
 population  whereas  in  others  their  number  is  less.
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 Dr.  Sushila  Nayar  :  More  centres  have  been  opened  at  the  places  where  these

 diseases  are  more.  This  disease  is  there  in  some  districts  of  Uttar  Pradesh  and  the

 As:  these  diseases  are  more  in  Kerala  so  more centres  have  been  opened  there.

 centres  have  been  opened  there.

 श्री  स०  Wo  सामन्त  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  संसद  सदस्यों  का  निरोधक  उपचार  किया  गया  था

 यदि  हां  तो  क्या  में  जान  सकता हूं  कि  यह  कहाँ  तक  सफल  हुआ था  ।

 डा०  सुशीला  नायर :  कई  सदस्यों में  इन
 रोगों

 के  कीटाणु  पाये  गये  जिन्होंने  कृपा  कर  के  हमें

 आधी  रात  को  भी  जांच  के  लिये  अपना  रकत  दिया  और  हमने  उन  का  प्रभावशाली  ढंग  से  उपचार  किया  ।

 हमारे  पास  इसके  निरोध  का  यहीਂ  सर्वोत्तम  उपचार  है  अर्थात्‌  कीटाणुरहित  वाहकों  का  उपचार  करना

 है  ताकि  वे  संक्रमण  को  न  फला  सकें  ।

 Shri  Sheo  Narain  Philaria  is  creating  havoc  in  Gorakhpur  and  Basti.

 May  know  whether  these
 centres

 have  been  opened  in  those  areas  also?

 Dr.  Sushila  Nayar  :  This  has  been  given  in  the  statement.  These  centres

 have  been  opened  in  Basti  and  Gorakhpur.

 श्री  to  ato  विद्यालंकार  :  बया
 में  जान  सकता हूं  कि  इस  का  पंजाब  में  एक  भी  केन्द्र  क्यों  नहीं है

 ?

 कया  इस
 का

 ae  अथ  है  कि  पंजाब  में  यह  रोग  बिल्कुल नहीं  है  ।

 डा०  सुशीला  नायर  :  का  कि  मे  एसा  कह  सकती  कि  पंजाब  में  यह  रग  नही ंहै  ।  कुछ  बर्ष  पूर्व
 तक  यह  सत्य  था  परन्तु  अनियमित  ढंग  से  नगरों  की  बढ़ते  हुए  रोजगार  के  अवसर  जिस  से  कि  सारे

 भारत  से  लोग  आक्षित  होते  हें  मुझे  यह  कहते  हुए  दुख  होता  है  कि  इन  सब  चीजों  से  जिले  रिया  का  रोग

 पंजाब  में  भी  आ  गया  है  ।

 Shri  Madhu  Limaye  :  May  I  know  whether  the  thon.  minister  is  not  aware
 that  in  Bihar,  particularly  in  northern  Regions  of  Kosi,  diseases  like  Malaria,
 Philaria  and  Elephantiasis  etc.  have  spread  in  large  scale  and  it  is  necessary
 to  open  more  centres  to  eradicate  these  diseases?

 Dr.  Sushila  Nayar  :  Malaria  is  being  eradicated  quite  effectively.  So  far
 as  Philaria  is  concerned  I  have  submitted  that  few  research  laboratories  and
 training  centres  are  being  run  by  us  in  various  states  and  Bihar  is  also  included
 in  them.

 Shri  Madhu  Lima  ye  :  May  I  know  why  more  centres  have  not  been  opened
 in  Bihar?

 Dr.  Sushila  Nayar  :  Keeping  in  view  the  resources,  we  have  opened  as  many
 centres  as  we  could  possibly  do  at  such  places  wherefrom  maximum  guidance
 and  benefit  can  be  obtained  by  our  country.

 Shri  Bade  :  A  very  good  medicine  is  available  with  the  tribal  people  for  the
 cure  of  Ele  phatiasis.  The  hot  iron  bar  is  touched  on  affected  part  of  the  body  and
 in  this  wa  y,  Ihave  personally  seen,  hundreds  of  cases  being  cured,  May  I
 know  whe  ther  any  investigation  has  also  been  made  by  the  Government  in  res-
 pect  of  such  treatments  and  medicines?
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 Dr.  Sushila  Nayar  e e  _If'the  hon.  member  passes on  to  me  the  information

 in  his  possession,  I  shall  let  him  know  after  making  necessary  investigation.

 Shri  Ram,  Sewak  Yadav  :  The  hon.  minister  has  stated  that  a  number  of
 centres  have  been  opened  in  various  states  for  the  eradication  of  elephantisis  and
 more  centres  have  been  opened  in  states  where  this  disease  ison  a  large  scale.

 May  I  know  whether  investigations  have  been  made  to  find  out  the  causes  of
 Philaria?

 Dr.  Sushila  Nayar  :  Yes  Sir.  We  are  very  well  aware  of  the  causes  of  Philaria.
 The  mosquitoes  bite  a  person  suffering  from  Philaria  irrespective  of  its

 symptoms,  and  take  away  the  germs  of  Philaria  and  injects  them  into  the  body
 of  other

 healthy  persons  while  biting.  This  causes  Philaria.

 श्री  श्याम  लाल  सर्राफ  :  इस  में  कोई  संदेह  नहीं  कि  मले  रिया  निरोधक  कार्यक्रम  सफल  हुआ  है  ।

 कया
 में  जान  सकता  हूं  कि  फाइलेरियाई  और  हाथी  पांव के  रोग  के  निवारण  के  लिये  थी  आवश्यक  कार्यवाही

 करने की  कोशिश  की  जा  र  ही  हैं  और  यदि  तो  कितनी  जल्दी
 इस

 ना यक्रम  को  आरम्भ  करना  सम्भव
 होगा

 ?

 डा०  सुशीला  नायर  :  वादा  में  एसा  कह  सकती  कि  हम  फाइलेरिया  के  निवारण  का  काम  हाथ  में
 ले  सकते  हें  परन्तु  मुझे  खेद  है  कि  हम  नहीं  जानते  कि  इसको  कैसे  किया  जाये  ।  केवल  लाभदायक  बात

 यह  है  कि  हम  उचित  स्वच्छता  और  नालों  की  सफाई  का  ध्यान  रख  ताकि  मच्छरों  की  वृद्धि  को  रोका

 जा  सके  |  यह  एक  बहुत  कार्यक्रम  है  जो  कि  हमारे  विंमान  साधनों  से  बाहर  है  ।

 Shri  A.  P.  Sharma  १  The  elephantisis  is  mostly  found  in  some  parts  of

 Orissa  particularly  in  the  eastern  parts.  May  I  know  as  to  why  such  a  centre
 has  not  been  opened  there?

 Dr.  Sushila
 सवा

 :  There  is  also  a  centre.

 Shri  R.  S.  Pandey  :  May  I  know  if  the  Ministry  of  Health  as  conducted
 @  survey  as  to  the  states  where  this  disease  is  mostly  found?

 Sushila  Nayar  :  The  survey  has  been  conducted  and  relevant  information
 not  only  regarding  the  states  but  also  of  districts  is  available  with  us.

 श्री  द०  जी०  नायक  :
 दक्षिणगूजरात  में  मलेरिया  और  फाइलेरियाई  के  रोग  |  हुए  कया  वहां

 भी  कोई  केन्द्र  आरम्भ  किये  गये  है  ।

 श्री  पृ०  झा०  भास्कर  :  गुजरात  में  जो  केन्द्र  खोले  गये  ह  वे  सुरत  बरो  जामनगर
 जूनागढ़  और  जिला  सुरत  में  ह  ।

 +  कृषि  शिक्षा
 *  663.  श्री  प्र०  रं०  चक्रवर्ती  :

 श्री  प्र०  चे  बरुआ :

 श्री  विश्वनाथ  पांडेय  :

 कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  एक  विशेषज्ञ  दल  ने  योजना  आयोग  को  रिपोर्ट  दी
 है

 कि  स्पष्ट  उद्देश्यों  के
 उदासीनता  और  सींचा

 कारण  कृषि  दिक्षा  क्षीण  हो  रद्दी है

 उपकरण  तथा  अन्य
 सामग्री  सम्बन्धी  अपर्याप्त  सुविधाओं

 के

 ।
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 बबर  सनसन

 (@)  कया
 fa cS  दल  की  उपपत्तियों

 के
 अनुसार

 कृषि  शिक्षा  पाने  वाले  मुश्किल  से
 16  से  13

 प्रतिशत  विद्यार्थी  शिक्षा  समाप्त  करने  के  बाद  खेतों में  काम  करते

 क्या  सरकार  ने  मिडिल  के  बाद  शिक्षा  पाने  वाले  लाखों  विद्यार्थियों  में  से  बहुत  बड़ी  संख्या  में
 विद्याथियों  को  गहन  कृषि  शिक्षा  देने  का  fasaa  किया  और

 यदि  तो  विस्तृत  रूप  से  फैली  हुई  इस  भावना  को  दूर  करने  के  लिये  क्या  उपाय  करने  का

 विचार  है  कि  क़षि  लाभदायक  नहीं  है  ?

 योजना  मंत्री  ब्०  रा०  :  माध्यमिक  और  विश्वविद्यालय  चरणों  में  कृषि

 शिक्षा  सर्वेक्षण  पर  दल  ने  अभी  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  नहीं  किया  है  ।  परन्तु  जून  1965  में  श्रीनगर  में

 सम्पन्न  राज्य  दिक्षा  मंत्रियों  के  सम्मेलन  के  लिये  इस  विषय  में  एक  सं  लिप्त  नोट  प्रचारित  किया  गया  था  ।

 इसमें  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  दल  की  प्रारंभ  ठीक  टिप्पणी  का  समावेदन  भी  किया  गया  था  ।

 (@)  दल  के  निष्कर्षों
 को

 देते  हुए  नोट  के  सम्बद्ध  उद्धरण  सभा-पटल  पर  प्रस्तुत  में

 रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  4868/65]

 और  :
 शिक्षा  मंत्रालय  द्वारा  गठित  कनिष्ठ  कृषि  स्कूलों  के  कार्यकारी  दल  की  सिफारिशों

 पर  ,  चौथी  योजन  के  दौरान  माध्यमिक  स्तर  पर  कृषि  पाठ्यक्रमों  में  चार  लख  विद्यार्थियों  को  बदलने

 का  प्रस्ताव  है  ।  चौथी  योजना  wat  में  अपे  गीत  व्यय-व्यवस्था  कर  दी  गई  है  |

 श्री  प०  चक्रवातों  :  क्या  मे  जान  सकता  हूं  कि  सरकार  ने  कृषि  दिक्षा  में  मोड़  के  लिये  क्या  निहित

 कदम  उठाय  ह  ताकि  इसमें  फा  प्रबन्ध  के  प्रशिक्षण  को  भी  शामिल  किया  जा  सके  ?

 श्री  ब०  रा०  भगत  :  दल  इसकी  जांच  कर  रहा  आरंभिक  टिप्पण  में  इस  की  एक  सिफारिश

 ह  है  कि  कृषि  पाठ्यक्रमों  को  सैकण्डरी  स्टेज  से  ही  अनिवार्य  कर  देना  चाहिये  ताकि  इसकी  समाप्ति

 पर  उनकों  मोड़ा  जा  सके  |

 श्री  प्र०  to  चक्रवर्ती  :  अमरीका  और  सोवियत  संघ  में  की  गई  संपरी  क्षाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 जहां  कि  कृषि  शिक्षा  सैकण्डरी  दिक्षा  का  एक  संघटक  भाग  कया  में  जानਂ  सकता  हूं  कि  सरकर
 इस

 ओर

 कोई  कदम  उठा  रही  है  ?

 श्री ब०  रा०  भगत :  दल  इस  प्रश्न  पर  भी  ध्या न  देगा

 Shri  Patil  :  Keeping  in  view  the  importance  of  the  Agricultural  education,

 may  I  know  how  many  Agricultural  Universities  are  there  in  India  and  what

 suggestions  have  been  made  to  give  agricultural  education  in  villages?

 Shri  B.  R.  Bhagat  :  No  suggestions  have  been  made  at  present.  Report
 is  expected  and  the  suggestions  will  be  made  in  that  report.

 Shri  Bibhuti  Mishra  :  We  are  not  satisfied  with  the  answer  of  the  hon.

 minister.  Is  it  not  a  fact  that  First  class  students  go  in  for  engineering  and
 medical  colleges  and  for  I.A.S.  but  they  don’t  go  to  agriculture?  Is  this  not  the

 reason  that  Government  give  them  less  pay  and  that  they  have  not  good  further

 prospectus  ?

 t  >  reason. Shri  B.  R.  Bhagat  :  This  can  alsc  All  these  things  are
 being

 looked  into.
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 afud
 go  to  पटेल :  कठिनता  से  10  से  13  प्रतिश्त  विद्यार्थी  न  ज  न्  के  बाद  फ़ामं  पर  जाते

 ह  क्या में इसका कारण जान इसका  कारण  जान  सकता हूं  ?  क्या  में  यह  समझ  सकता हूं  कि  यह  एक  लाभदायक

 साय  नहीं  हैं  और  दूसरे  व्यवसायों  में  अधिक  पैसे  मिलते  है  ?

 थी  ब०  रा०  भगत  :  ऐसा  हो  सकता  है  ।

 श्रीमती  तारकेश्वरी  सिन्हा  :  क्या  में  जान  सकती  हूं  कि  एसी  कितनी  संस्थायें  हें  जो  प्रशिक्षण  देती

 हे  और  उनके  पास  अपने  फ़ाम  सरकार  इसके  लिये  क्या  कर  रही  है  कि  संस्थाओं  के  पस  अपने  ्

 हों  ताकि  वे  विद्याथियों  को  व्यवहारिक  प्रशिक्षण  दे  सकें  ?

 श्री  में ०  रा०  भगत  :  पीछे  कहे  जाने  वाली  बात  तो  एक  वांछित  उद्देश्य हैं  |  जहां  तक  फ़ाम

 वाली  संस्थाओं  का  सम्बन्ध  है  मेरे  पास  अभी  सुचना  नहीं  है  ।

 Shri  Jagdev  Singh  Siddhanti  :  This  has  been  stated  in  part  (9)  of  the  question
 that  13  per  cent  students  take  up  agricultural  work  after  completing  their  educa-
 tion.  I  want  to  know  how  many  students  have  been  sent  for  training  from  agri-
 culturist  families?  Whether  this  number  has  been  sent  from  them  ?

 Shri  R.  Bhagat  :  This  is  one  of  the  suggestions  that  boys  of  such’  farmers

 may  be  given  training  for  agriculture  who  have  got  their  own  lands  so  that  they

 may  plough  their  lands  well.

 Shri  Jagdev  Singh  Siddhanti  :  How  many  have  you  sent?

 Shri  B.  R.  Bhagat  :  The  committee  has  been  set  up  and  these  things  are

 being  considered.  Itis  very  difficult  tosay  anything  now.

 श्री  क्या  सरकार  इस  समिति  को  या  किसी  दूसरी  अधिकारी  को  कहेगी  कि  वहू  मालूम  करे

 कि  एसे  लोगों की  कया  प्रतिशत  है  जो  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  के  बाद  अपने  फ़ाम  पर  नहीं  जाते  क्यों  कि  जमीन
 पर  आय  की  500

 रुपये  साल
 प्रत्येक

 परिवार  के  लिये  हद  नियत  है  जहां
 कि  दूसरे  व्यवसायों

 में  ऐसी  कोई
 हद  नियत  नहीं  ह  ?

 थ्री  qo  रा०  भगत  :  समिति  इस  पर  भी  विचार  परन्तु  मुझे  इन  दोनों  में  सम्बन्ध

 प्रबल  मालूम  नहीं  होता  ।

 श्री  रंगा
 :

 प्रदान  का  उत्तर  कया  है  में  सुन  नहीं  सका  हुं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 उत्तर  यह  है  कि  समिति  इस  प्रश्न  पर  भी  ध्यान देगी  ।

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  :  Has  this  not  been  cleared  to  the  Government
 after  18  years  of  planning  that  the  country  is  lacking  in  clear  objectives  in  regard
 to  agricultural  education  and  there  is  shortage  of  able  personnels  and  there  is  also
 a  continuous  demand  in  the  country  that  Agricultural  Service  may  be  made  an
 All  India  Service.  If  these  things  are  clear  to  the  Government  why  these  com-
 mittees  are  being  set  up  instead  of  working  on  these  things?

 Shri  B.  R.  Bhagat  :  It  is  clear  that  country  is  lacking  clear  objectives  in  regard
 to

 agricultural
 education.

 Shri  M.  L.  Dwivedi  :  Do  you  accept  this?
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 Shri  R.  Bhagat  :  I  accept  At  present  you  should  not  make  any

 complaint.  ‘A  Committee  has  Been  set  up  to  investigate  all  these  things  so  that

 inthe  Fourth  Five  Year  Plan  training  may  be  imparted  for-agricultural._  educa-

 tion  or  other  material  and  agricultural  objective  may  be  met.

 Shri  Gauri  Shankar  Kakkar  e  May  I  know  whether  the  hon.  minister  has

 any  information  that  in  reality,  there  has  not  been  any  connection  uptill  now
 between  the  agricultural  education  and  agricultural  output  or  agricultural
 work?  May  I  know  whether  Government  is  considering  any  such  proposal  to

 keep  the  proportion  and  balance  of  Agricultural  education  so  that  it  may  be  used
 for  the  betterment  of  agriculture  and  agricultural  output?

 Shri  B.  R.  Bhagat  :  We  are  trying  to  establish  direct  relation  between  agri-
 cultural  education  and  agricultural  production.

 aft  कपूर  सिह  :  नया  सरकार  खुले  अम  यह  मानने  को  तेयार  है  कि  निजी  फ़ौज का  बिल्कुलਂ  अदक्ष

 कार्यों  के  अलावा  किसी  के  लिये  भी  आतंक  न  होने  का  मूल  उत्तरदायित्व  सरकार  की  अपनी  जमीन

 सुधार  नीतियों  पर  है  ?

 श्री ब०  राठ  भगत  हम  यह  नहीं  मानत े।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रश्न  का  पहले  ही  उत्तर  दिया  जा  चुका  है  ।

 श्री  कपूर  fag
 :  मेरा  प्रदान  बिल्कुल  हीं  अलग  है  और  मेरा  विचार  है  कि  माननीय  मंत्री  इसका  उत्तर

 देने  जा  रहे  हे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस प्रदन  का  उत्तर  पहले  ही  दिया  जा  चुका है

 Shri  Ram  Sewak  Yadav  :  I  would  like  to  know  whether  it  is  a  fact  that

 boys  belonging  to  agriculturist  families  are  not  admitted  in t  he iit.  Agricul-
 tural  colleges  and  people  who  are  not  connected  with  the  agriculture  are  admit-
 ted  in  such  colleges  and  whether  this  is  the  reason  that  only  13  per  cent  people
 go  back  to  their  farms  after  training  and  others  search  for  other  professions ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 इस  प्रदान

 का  भी  उत्तर  दिया  जा  चुका है  ।

 श्री  शिव  नारायण  :  यह  एक  बहुत  ही  अच्छा  प्रदान  है  और  इसका  उत्तर  दिया  जाना  चाहिये  ।

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  :  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  you  answer  to  80  ‘per
 cent  of  the  questions  and  we  do  not  get  any  reply  from  the  hon.  minister.  May
 I  know  the  reason  for  11,  This  question  is  very  clear  that  13  per  cent  of  the  stu-
 dents  have  agricultural  land  and  the  remaining  do  not  adopt  this  profession  or

 go  to  the  farms.  You  have  answered  this  question  and  not  the  hon.  minister.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रदान  का  उत्तर  पहले  ही  दिया  जा  चुका  ॥

 श्री  भागवत  झा  आसाद  :  यह  सत्य  नहीं है  कि  इस  का  उत्तर  दिया  जा  चुका हैं  ।  हम  माननीय

 मंत्री  से  इस  का  उत्तर  चाहते  आप  से  नहीं  ।

 श्री  qo  रा०  मेरे  पास  कश्मीरी fi  थ  कृषि  वग  और  गर-कृषि  at  के  विद्याथियों  का

 अनुपात  नहीं
 टे
 a
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 |  क्षा  के  विमान  aretaa  में  कृषि  उपकरणों श्री  विश्वनाथ  राय  :.  क्या  में
 जान  सकता हूँ  SIT

 के  निर्माण  का  कोई  कार्यक्रम  है  ?

 श्री  ब०  जी  पाठ्यक्रम  में  उपकरणों  के  प्रयोग  का  प्रशिक्षण  देना  शामिल  है  ।

 श्रीमती  रामदुलारी  सिन्हा  :  कया  में  जान  सकती  हुं  कि  यह  सच  है  कि  भूमि  की  हद  नियत  करने  के

 लिये  विभिन्न  राज्यों  के  भूमि  सुधार  अधिनियम  लागू नहीं  किये  गय  हे  और  यदि  तो  कया  यह  सच  है  कि

 भूमि  gare  कानून  की
 अनिश्चितता

 के  कारण  खेती  के  उत्पादन  में  बाधा  आई  है
 ?

 श्री  ब०  रा०  जी  सं  देह  प्रगट  किया गया  हैं  कि  पीछे  कहे  जानी  वाली  बात  सर्च

 श्रीमती  यशोदा  रेड्डी  :  माननीय  मंत्री  महान  ने  कहा  था  कि
 उन

 के  पास  कृषि  विश्व  विद्यालयों

 में  प्रवेश  कपि  जाने  वाल  विद्यार्थियों  के  सम्बन्ध  में  उन  को  कृषि  जानकारी  के  बार  में  कोई  सूचना

 है  ?

 श्री०  ब०  राठ  भगत  :  विभाजन

 श्रीमती  यशोदा  रेड्डी  :
 में  जानना  चाहती हूँ  कि  क्या  जिन  विद्यार्थियों  को  दूसरे  कालेजों  में  प्रवेश

 नहीं  मिलता  वे  कृषि  कालेजों  में  प्रवेश  लेते  हे  और  इसलिये  नहीं  कि  वे  कृषि  शिक्षा  पाने  के  बहुत  उत्सुक

 हो  ते  ह्  {

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  भिन्न  प्रदान  है  ।

 श्रीमती  यशोदा  रेड्डी  :  हमारे  राज्य  में  ऐसा  हो  रहा  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शांति  ।

 श्री  में  वेंकटासुब्बया  :  क्या  में  मंत्री  महोदय  का  ध्यानਂ  अध्ययन  दल  के  इस  वक्तव्य  की  ओर  दिला

 सकता  हुं  कि  ऐसा  ख्याल  है  कि  क़षि  लाभप्रद  नहीं  हैं  और  विभिन्न  सरकारी  नीतियों  और  उत्तराधिकार

 सम्बन्धी  कानून  के  कारण  भूमि  के  टुकड़े  हो  जाने  के  फलस्वरूप  स्थिति  कठिन  हो  गई  है  ।  क्या  में  जान

 सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  इन  विचारों  से
 सहमत  है  और  यदि  तो  स्थिति  सुधारने  के  लिये

 वह  क्या
 war  कर  रही  है  ?

 शमी  Jo  रा०  भगत  :  सरकार  इस  दल  को  पुरी  सिफ़ारिशों  के  साथ  इन  सभी  सिफारिशों  पर  विचार

 करेगी  |

 श्री  राम  पाण्डेय  :  अमरीका  में  विश्वविद्यालयों  में  अनि वा यें  रूप  से  कृषि  कालिज  हैं  और

 भी  विद्यार्थी  इन  स्कूलों  से  पास  होते  वे  विस्तार  सेवाओं  में  लग  वे  फार्मों  में  काम  करते  क्या

 मंत्री  महोदय  यह  सुझाव  देने  जा  रहे  हे  कि  यहां  भी  यह  नीति  अपनाई  जाय  ताकि  विश्वविद्यालयों  के  अपने

 क्षेत्राधिकार  में  इन्हीं  जसे  क़षि  का  लिज  हों  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  सुझाव  है  ।  सरकार  इस  पर  विचार  करेगी  |

 श्री  श्याम  लाल  सक़फ़ी  :  सामुदायिक  विकास  और  विभिन्न  अन्य  योजनाएं  चालू  किये  जाने  से  यह
 आशा  थी  कि  सम्बन्धित  व्यक्तियों

 कृषि  शिक्षा  के  निकट  लाया  जा  अब  तक  जो  त्रुटि  रही  है

 वह  नौकरशाही  के  कारण  क्या
 मे

 जान  सकता  हूं  कि  क्या  केन्द्र  में
 और  राज्यों  में  सम्बन्धित  विभाग

 अपना  दृष्टिकोण  बदलने  में  सफल  रहे  हे  ताकि  सभी  सम्बन्धित  व्यक्ति  कृषि  की  ओर  ध्यान  दे  सके  ?

 यदि  तो  किस  हद  तक  ?
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 ws  सपर त श्री  ब०  स०  भगत  :
 में  मानता हूँ

 ।  इसलिये  हम  इस  | ह क  ASS  नये  सिरे  से  विचार  कर  रहे  हुं  ।

 राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  बीमा  योजना

 +

 *
 664.

 श्री  यशपाल  fag  :  श्री  ऑफ कर लाल  बैरवा  :

 नई
 श्री  ईश्वर  रेड्डी  भी  जसवन्त  मेहता  |

 श्री  बासप्पा  :  श्रीमती  लक्ष्मी  बाई

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  बीमा  योजना  लागू  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  रूपरेखा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  पर  ato  चौथी  योजना  के  अंतगर्त  मागं दर्शी

 स्वास्थ्य  बीमा  योजनायें  चलाने  का  एक  प्रस्ताव  है  ।

 (@)  इसके  ब्यौरे  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 Shri  Yashpal  Singh  :  There  is  no  water  in  South  Avenue  for  the  last  18

 hours.  In  such  circumstances  how  the
 National

 Health  Insurance  Scheme

 can  become
 successful

 ?

 श्री  ५०  शे०  भास्कर  :  यह  प्रदान  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  योजना  के  बारे  में  है  ।  इसमें  जल  संभरण

 का  क्या  प्रदान  हैं  ।

 Shri  Yashpal  Singh  :  So  far  as  tobacco  is  used  by  the  people,  no  scheme
 can  be  fruitful.  I  want  to  know  the  measures  being  taken  by  Government  to

 prevent  this  evil?  Crores  of  rupees  are  being  spent  on  this.

 श्री  ५०  Mo  भास्कर  :
 इसका  स्वास्थ्य बीमा  से  कोई  सबन्ध  नहीं है  ।

 श्री  कपूर  सिह  :  इस  प्रदान  का  उत्तर  दिया  जाना  चाहिये  |  यदि  आप  इस  प्रकार  मूल  बातों  की

 उपेक्षा  करते  रहेंग  तो  राष्ट्र  की  स्वास्थ्य  संबंधी  समस्या  कैसे  सुलझेगी  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसका  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  बीमा  योजना  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 श्री  इस  योजना  में  कौन  से
 व्य  क्ति  शामिल  हो  सकेंगे  और  क्या  इस  मामले  में  राज्य  सरकारों

 जिनकी  इसमें  बड़ी  रुचि  परामर्श  लिया  जा  रहा  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्रो  सुशीला  हमने  राज्य
 सरकारों  को  पत्र  लिख  कर  यह  सुझाव  दिये

 @  कि  चौथी  योजना  में  वे  कुछ  मार्गदर्शी  योजनाएं  चाल  करे  और  इस  विचार को  कुछ  क्षेत्रों  में  लागू
 करके  देखे  जसा  सभी  को  ज्ञात  कुछ  वर्गों  के  व्यक्तियों  के  लिये  जेसे  केन्द्रीय  सरकारी
 जिनमें  इस  सभा  के  माननीय  सदस्य  भी  शामिल  और  औद्योगिक  कामना  रियों  के  लिये  स्वास्थ्य  योजनायें

 चल  रही है
 दिल्‍ली

 में  हमने  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  को  कुछ  अद्ध-सर  कारी  जैसे  निगमों

 आदि  पर
 और

 कुछ  क्षेत्रों  में  अन्य  नागरिकों  पर
 भी

 लागू  करने  का  प्रयत्न  किया  है  ।  हम  समझते

 है  कि  इसको  कुछ  अन्य  स्थानों  पर  मार्गदर्शी
 आधार

 पर  चालू  करना  अच्छा  रहेगा  |

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Has  any  board  been  constituted  to  introduce  this
 national  health  insurance  scheme:  if  so >  ,  its  constitution  a  nd  when  it  is  likely
 tosubmit  its  report  and  when  this  scheme  is  likely  to  be  introduced  ?
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 U  asd 1  hac Dr.  Sushila  Nayar  :  No,  Sir;  no  boar  been  constituted.

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  Do  they  intend  to  extend  this  scheme
 to  agriculturists  and  whether  Government  contemplate  to  extend  this  scheme
 also  to  private  businessmen,  manufacturers  of  shoes,  cloth  etc.?

 Dr.  Sushila  Nayar  It  is  difficult  for  me  to  tell  as  the  schemes  would  be
 introduced  by  State  Governments  on  sections  of  people  which  they  consider

 proper.  I  may  also  submit  that  at  certain  places  such  schemes  are  already  there
 for  agriculturists  through  private  institutions.

 yo  to  चक्रवती  :  क्या  सरकार  विश्व  के  अन्य  देशों  की  तरह  यहां  भी  एक  प्रकार  की  गैर

 अंशदायी  वृद्धावस्था  पेंशन  योजना  लागू  करना  व्यवहायं  समझती  है  ?

 डा०  सुशीला  नायर  :  नहीं  ।  यह  गर-अंशदायी  नहीं  हैं  ।  यह  इस  हद  तक  अंशदायी  स्वास्थ्य

 बीमा  है  कि  बीमा-शुदा  लोगों  को  पूर्व-भुगतान  के  रूप  में  कुछ  धन  देना  पड़ेगा  |

 श्री  दी०  do  शर्मा  :  इसका  नाम  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  बीमा  योजना है
 ।  क्या  राष्ट्रीयਂ  शब्द

 में  सभी
 वर्गों  के  नागरिक  आ  जाते  जो  कस्बों  में  अथवा  गांवों  में  रहते  हं  अथवा  इसमें  केवल  सरकारी

 चारी  और  गेर-सरकारी  प्रतिष्ठानों  के  कर्मचारी  ही  आते  यदि  तो  क्या  इस  बारे  में  भी  कुछ

 वाही  की  जायेगी  कि  इस  सम्बन्ध  में  wee  का  वास्तव  में  महत्व  हो  ?

 डा०  सुशीला  नायर  :  म  बता  चूकी  हूं  कि  इस  समय  व्यापक  रूप  से  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  बीमा  योजना

 लागू  करने  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।  इसਂ  समय  प्रस्ताव  यह  है  कि  चौथी  योजना  में  गर-सरकारी

 चोरियों  के  लिये  स्वास्थ्य  बीमा  योजना  के  लिय  मागं दर्शी  परियोजनाएं  चालू  की  जाएं--व्योंकि  सरकारी

 कर्मचारियों  के  लिये  पहले  से  ही  योजना  चाल  है  ।

 Shri  K.  N.  Tiwary  :  May  I  know  the  institutions  who  are  introducing  this
 scheme  and  the  towns  where  such  projects  are  being  tried?

 Dr.  Sushila  Nayar  :  Viswa  Bharati  is  trying  this  in  Shri  Niketan.  In  Sewa-

 gram,  through  Kasturba  Health  Society  this  scheme  is  being  introduced  in

 25  villages  and  there  are  certain  other  people  engaged  in  this  work  but  their
 ‘details  are  not  available  with  me  at  present.

 श्री  रामनाथन  चेट्टियार  :
 मूल  प्रदान  का उत्तर देते  हुए  उपमंत्री  महोदय  ने  बताया कि

 चौथी

 योजना
 में  एक  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  योजना  लागू  करने  का  प्रस्ताव  कया

 में
 जान  सकता हूं  कि  क्या  सरकार

 ने  इस  योजना  के  वित्तीय  परिणामों  का  अनुमान  लगाया  है  और  यदि  तो  इस  पर  वार्षिक  कितना

 आवर्ती व्यय  होगा  ?

 डा०  सुशीला  नायर  :  उपमंत्री  महोदय  ने  एसा  नहीं  कहा  था  ।  माननीय  सदस्य ने  शायद  पूरा  उत्तर
 नहीं  सुता  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  चौथी  योजना  के  अन्तगंत  मागं दर्शी  स्वास्थ्य  बीमा  योजनाएं  चलाने  का

 शशक  प्रस्ताव है
 ।

 उन्होंने  राष्ट्रीय
 स्वास्थ्य  योजना के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  ।

 श्री  रामनाथन  चेट्टियार  :  इस
 पर  कितना  धन  व्यय  होगा

 ?

 श्रीं  पृ०  शे०  भास्कर  :  ब्योरे  तैयार  किये  जा  रहे  है  ।
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 श्री  शिवाजी राव  शं०  देशमुख  :  क्या  स्वास्थ्य
 मंत्री

 को  पता
 है  कि  भर्ती  में  जो  उम्मीदवार  फेलਂ  किये

 ary  सीधा  पै पेर  पलने
 च् जाते है  उनमें  से  95  प्रतिशत  घबराहट  ह  क  ह  धा  पर  पड़ने  और  नेत्र-दृष्टि  कमजोर  होने  के  कारण

 फल  कर  दिये  जाते  ह  ?

 Sto  सुशीला  नायर  :  इस  बारे  में  मुझे  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  यदि  वह  मुझे  ब्योरे  दे  तो  में  इसकी

 जांच  कराउंगा  |

 चतुर्थ  वित्त  आयोग

 *665.  श्री  प्र०  नच०  बरुआ  श्री  दी०  do  शर्मा

 श्री  अ०  qo  राघवन  श्री  कजरोलकर

 श्री  मुहम्मद  कोया :  श्री  यशपाल  fag

 श्री  प्र०  to  चक्रवर्ती  श्री  go  च०  लिंग  रेड्डी

 श्री  रघुनाथ  सिह

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 aga

 faa  प्योंग  ने  अपना  दे  दिया
 और

 ह

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  सिफारिशें  क्या है  ale  उनके  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 योजना  मंत्री  ब०
 :

 और
 :

 चौथे  वित्त  आयोग  की  उस  के

 सम्बन्ध  में  की  गयी  कांयं वाही  .
 के  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  के  10  1965  को

 पटल  पर  रख  दी  गयी  थी  ।

 श्री  च०  बर्रों  राज्य  सरकारों  ने  आयोग  को  बताया  है  कि  करों  के  केन्द्रीयकरण  और

 ज्यों  के  केन्द्र  पर  अधिक  निभ र  रहने  की  प्रवृत्ति  बढ़ती  जा  रही  है  जिसके  फलस्वरूप  राज्यों  को  केन्द्र  को

 ब्याज  देना  पड़ता  हैं  जिसमें  राज्यों  के  राजस्व  का  बहुत  सा  भाग  चला  जाता  और  यदि  तो

 क्या  सरकार  राज्यों  को  स्वावलंबी  बनाने  के  लिय  समूचे  कर-ढांचे  पर  पुर्निवचार  करेगी  ?

 श्री  ब०  रा०  भगत  :  यह  एक  सुझाव  है  ।  माननीय  सदस्य  के  पास  प्रतिवेदन  है  और  यदि  यह  बात

 बतायी  गयी  है  तो  इसको  देखा  जा  सकता  है  ।

 श्री  प्र०  सच  बरुआ  :
 क्या

 म  जान  सकता  हूं  कि  क्या  राज्यों
 ने

 आयोग  को  बताया  है  कि  आय-कर

 अधिनियम  में  हाल  में
 किये

 गये  संशोधनों  से  राज्यों  को  उनके  उचित  अंधों  से
 वं  चित

 कर  दिया  गयो  है

 और  यदि  तो  क्या  वे  आय-कर  के  राज्यों  के  अंश  में  परिवर्तन  कर  रह ेहें  ?

 श्री  धन  रा०  भगत
 :

 मेरे
 पास

 आयोग  की
 कायंवाही  नहीं  है  ।  जो  कुछ  प्रतिवेदन  में  है  वह  सदस्यों

 को  मालूम  हैः
 लेकिन  राज्यों  द्वारा  भेजे  गये  अभ्यावेदन

 उसके  अंग
 नहीं हें  ।

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा :  क्या  वित्त  मंत्री  और  मंत्रालय  के  बीच  आयोग  द्वारा  दी  गयी

 ऋण  अथवा  अनुदान  को  उनकी  TA-SATEAT  के  काय॑  से  सम्बद्ध  करने  के  बारे  में  कोई  बातचीत  हुई

 हमर

 कया  इन  दोनों  को  सम्बद्ध  करने  के  लिये  कोई  अभिकरण  बनाये  जाने  की  संभावना है

 मंत्रो  ति०  ao  :  वित्त  आयोग  से  मेरी  कोई  बातचीत  नहीं  हुई
 ।
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 Shri  Bibhuti  Mishra  :  Do  the  Government  contemplate  to  distribute  the

 revenue  from  income-tax  to  States  on  the  basis  of  their  per  capita  income;  those

 ho  have  more  per  capita  income  should  get  more  and  those  whose  per  capita
 ncome  is  less  should  get  less?

 Shri  B.  R.  Bhagat
 :  The  Commission  have  given  their  recommendations  and

 as  per  their  recommendations  States  will  get  75  per  cent  of  the  income-tax  re-
 venue  The  mode  of  distribution  is  also  mentioned  in  the  recommendations
 [he  Government  have  accepted  their  recommendations

 श्री  कर  to  चक्रवर्ती  :  करों  से  प्राप्त  राजस्व  और  उसके  बटवारे  के  सम्बन्ध  में  क्या  a  जान  सकता

 हूं  कि  कया  सरकार  संविधान
 में

 संशोधन  यदि  आवश्यक  समूचे  प्रश्न  पर  पुर्नविचार  करना

 आवश्यक  समझती  है  ?

 श्री  fao  ao
 कृष्णमाचारी  :

 एसा  कोई  मामला  विचाराधीन  नहीं है  |

 श्री  दौ०  do  शर्मा
 :

 क्या में  जान  सकता  हुं  कि  उत्पादन-शुल्क  और  आय-कर  के

 बटवारे  के  मामले  में  वित्त  आयोग  ने  विभिन्न  राज्यों  में  विकास  की  प्रगति  को  क्यों  ध्यान  में  नहीं  रखा

 है

 ?

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  आयोग  की  सिफारिशें  सभा  के  समक्ष है  |  आयोग  ने  किसी  विशेष

 बात  के  बारे  में  क्यों  नहीं  सोचा  ।  यह  बताना  तो  आयोग  का  ही  काम  म  आयोग  की  ओर  से  कोई  उत्तर

 दीं  दे  सकता  |

 Shri  Yashpal  Singh  :  May  I  know  the  rea  ction  ort ए  on  of  t  he  Government  on  the

 eparate  note  of  the  Chairman?

 Shri  B.  R.  Bhagat
 ;  We  have  seen  that

 Shri  Yashpal  Singh  :  What  is  the  reaction  ?

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :  राज्यों  के  वित्तीय  साधन  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  क्या

 राज्य  सरकारें  मद्य-निषेध

 को  समाप्त  कर  सकती  हूँ  अथवा  इस  दिशा  में  वे  केन्द्रीय  परिसरों  से  बंधे  हुए  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसका  इस  प्रदान  से  क्या  सम्बन्ध  क्या  वित्त  आयोग  ने  एसी  कोई  सिफारिश

 की  है
 ?

 श्री  ति०  ao  कृष्णमाचारी  :  विशिष्ट रूप  से  कुछ  नहीं  ।

 श्री
 हरि  विष्णु  कामत

 :  ie  यह  हैं
 कि  संसाधन  बढ़ाने  की  दुष्टि  सेਂ  क्या  राज्य  सरकारें  यह  समाप्त

 करने  के  लिये  स्वतंत्र  ह  .

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शांति  ।  हमारा  सम्बन्ध  केवल  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  से  है  ।

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad
 :  According

 to  recommendations  of  the  Fourth

 Finance  Commission,  there  are  certain  States  who  have  not  got  a  single  penny.
 I  want  to  know  the  basis  of  these  recommendations.  Have  the  commission

 seen  their  inability  to  use  the  funds  because  there  was  surplus  and  so  they  were

 not  given?

 Shri  B.  R.  Bhagat :
 So  far  as  reasons  are  concerned,  the  States  have

 themselves
 said  that  they  have  got  surplus.  They  have  themselves  given  their  opinion.
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 श्री  गा  :  वित्त  मंत्री  द्वारा  अनुकरण  आयव्ययक  में  उपबन्ध  करके  उनके  मार्गोपायों  को  पूरा  करने  के

 लिये  राज्य  सरकार  की  सहायता  के  लिये  इस  वर्ष  जो  विशेष  कदम  उठाये  हें  क्या  वित्त  आयोग  ने  उन  पर

 भी  ध्यान  दिया  है  और  यदि  तो  क्या  वित्त  मंत्री  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  के  अतिरिक्त

 की  मर्गोपाय  कठिनाइयों  को  पुरा  करने  के  लिये  राज्यों  के  लिये  धनਂ  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  इसी

 प्रकार  यहां  पर  लगाने  की  प्रवृत्ति  को  जारी  रखेंगे  ?

 श्री  fao  त०  कृष्णमाचारी  :  राज्य  के  संसाधनों  में  कमी  के  सामान्य  saa  को  वित्त  आयोग  ने  ध्यान

 में  लिया  है  परन्तु  उस  अपयोग  की  सिफारिश  अगले  साल  से  लागू  होंगी  ।  उन  सिफारिशों  के  कुछ  भाग

 पर  अमलਂ  कार्यकारी  आदेश  जारी  करके  किया  जा  रहा  है  और  कुछ  के  बारे  में  विधान  बनेगा  ।  इस

 विषय में  संसद  में  एक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जायेगा  |  इस  समय तो  इस  वर्ष  के  बारे  में  बात  हो  रही  है  ।

 कुछ  असंतुलन  है  उनको  करने  की  कोठिया  हो  रही  है  ।

 Shri  Ram  Sewak  Yadav  :  I  want  to  know  whether  while  allocating  the
 income-tax  quota  the  Finance  Commission  took  into  consideration  the  principle
 that  those  states  should  be  given  more  whose  per  capita  income  is  less  and  those
 states  should  be  given  less  whose  per  capita  income is  more.

 Shri  B.  R.  Bhagat  :  I  have  stated  that  commission  has  referred  to  the  popu-
 lation  of  states  and  their  respective  per  capita  income  and  has  allocated  their

 respective  share.  I  cannot  comment  on  this.

 Shri  Ram  Sewak  Yadav  :  Whether  this  has  been  taken  into  consideration
 at  the  time  of  allotment  ?

 Shri  B.  R.  Bhagat  :  Hon.  member  can  himself  see.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसका  निर्णय  वित्त  अयोग  को  करना  है  ।

 श्री  श्यामलाल  सर्राफ  :  क्या  यह  अन्तिम  निर्णय  है  या  यह  सरकार  ने  परिवहन  करने  के  लिये

 व्यवस्था  की  है  ताकि  आवश्यकता  वाले  की  सहायता  की  जा  सके  |

 श्री  ब०  रा०  भगत  :  उसके  लिये  संविधान  में  एक  विशेष  अनुदान  की  व्यवस्था  है  और  11  राज्यों

 को  सहायक  अनुदान  दिये  गय  हे  ।

 श्यामलाल  सर्राफ  :  मेने  पूछा  था  कि  क्या  यह  अन्तिम  सिफारिश  है  और  क्या  सरकार  इस  में

 परिवहन  नहीं  करेगी  ?  और  क्या  अभाव  वाले  राज्यों  के  लिये  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  जायेगी
 9
 :

 श्री  ब्०  To  मगर  :
 यह  एक  निदेशक प्रदान  है  ।  हमने  वित्त  आयोग  की  सिफारिशें मान  ली  हैं  |

 श्री  ato  ना०  तिवारी  :  क्या  आयोग  को  आयकर
 के

 बांटते  समय  सम्बन्धित  राज्यों  के  पिछड़ेपन
 को  ध्यान  में  रखने  के  लिये  कहा  गया  था  ?

 श्री  ब०  रा०  भगत  :  आयोग  के  निर्देश  पद  संविधान  में  दिये  हुए  हे  ।

 श्री  में  बेंकटासुब्बया  :  वित्त  आयोग  की  रिपोर्ट  में  दिया  है  कि  अब  राज्य  सरकारों  को  पहले
 की  अपेक्षा  अधिक  धन  मिल  रहा  है  ।  क्या  भारत  सरकार  राज्य  सरकारों  को  हिदायत  जारी  कर  रही  है
 कि  वे  अपने  संसाधनों  को  ges  बनाने  के  लिये  चौथी  योजना  तैयार  करते  समय  अधिक  कर  ल  गाय  ?

 श्री  राठ  सकते  :
 इन  सिफारिशों  के  फलस्वरूप  राज्य  तृतीय  कमी  शन  द्वारा  देने  की  अपेक्षा  लगभग

 780
 करोड़  रुपया  अधिक  प्राप्त  करेंगी

 ।
 केन्द्र  द्वारा  दी  जाने  वाली  सहायता  का  इस  पर  कया  प्रभाव

 पड़ता है  उस  पर  विचार हो  रहा है  ।
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 जीवन  बीमा  निगम

 लि
 *

 666.  श्री  प्र०  चे  बरुआ  थी  बागड़ी

 श्री  यशपाल  fag  श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा

 श्री  दी०  चं०  शर्मा  श्री  हिम्मतसिहका

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 कार्य कुदा लता

 को  बढ़ाने  तथा  कारोबार  का  विस्तार  करने  के  लिये  जीवन  बीमा  निगम

 को चार  अथवा  पांच  स्वतंत्र  मंडलों  में  विभक्त  करने  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन ह ैहै  ;  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 योजना  मंत्री  ब०  रा०
 :  और  (@):  इस

 दिशा
 में  सरकरारी  उपक्रमों

 पर
 संसदीय  समिति  द्वारा  सिफारिश  दी  गई  रिपोर्ट  का  अध्ययन  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  प्र०  चे  बरूआ  :  जीवन
 निगम

 के
 पुनर्गठन

 के  पश्चात्  इसके  ढांचे  का  स्वरूप  कया  होगा
 और  इस  के  विभिन्न  एककों  में  समन्वय  कसे  रखा  जायेगा  ?

 श्री  To  भगत :  सिफारि दा  तो  यह  है  कि  एक  निगम  के  स्थान  पर  प्रादेशिक  निगम  बना  दिये

 जायें  ।  अन्य  सिफारिशों  के  साथ  साथ  इस  पर  भी  विचार  हो  रहा  ह ै|

 श्री  प्र०  च०  बरूआ  क्या  संसदीय  समिति  ने  प्रीमियम  के  दरों  में  भी  कमी  करने  की  सिफारिश

 की  है  और  उस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है
 ?

 sit To  भगत  :  वह  एक  पृथक  न्र रन  है  ।

 शिवाजी  राव  शे  ०
 देशमुख :  क्या  वित्त  मंत्री  को  सहकारी  संस्थाओं  से

 सामान्य
 बीमे  को  सहकारी

 संस्थाओं  से  चलाने  के  बारे  में  प्रस्ताव  मिले हें है  यदि  तो  मंत्री  महोदय  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 श्री  ब०  Wo  भगत  यह  प्रश्न  जीवन  बीमे  के  बारे  में  है  और  सामान्य  बीमे  के  बारे  में  नहीं  |

 प्रश्न  सख्या  687 क  बार

 Shri  Madhu  Limaye  (Monghyer)  :  Sir,  I  want  to  invite  your  attention  to
 Rule  No.  46.  I  have  received  a  letter  from  the  Planning  Minister.  In  that

 letter  he  has  stated  that  I  would  get  answer  to  my  question.  I  want  that  its
 answer  should  be  given.  The  hon.  Minister  has  written  to  you  and  me  in  this
 connection.  I  request  that  this  question  should  be  taken  up.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  उत्तर  मिला  है  कि  वह  उत्तर  देने  को  तयार  नहीं  हें  ।

 I  have  received  a  letter Shri  Madhu  Limaye :  You
 have

 not  heard  me.

 from  the  hon.  Minister.

 Mr.  Deputy  Speaker :  You  had  written  and  a
 reply  hascomes

 This  question
 cannot  be  answered  without  his  consent.  ag  तैयार  नहीं  हे  |
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 Shri  Madhu  Limaye  :  I  will  read  his  letter.  He  has  written

 ष्ष् यू  am  in  receipt  of  your  letter  of  roth  September  addressed  to  the  Finance
 Minister.  Your  Starred  Question  No.  687  will  be  answered  on  16th  Septem-
 ber.  Its  answer  will  be  given  even  if  its  turn  does  not  come.  If  you  want

 more  information  in  this  connection,  I  would  be  glad  to  give  you  the  infor-
 mation  available  with  the  Government.  Iam  forwarding  a  copy  each  of

 your  and  my  letter  to  the  hon.

 This  letter  is  from  Shri  B.  Rs  Bhagat.

 Shri  B.  R.  Bhagat  It  is  clearly  stated  that  if  its  turn  does  not  come,  the  in-

 formation  will  be  given  later  on.  It  is  not  said  that  oral  answer  would  be  given.

 Shri  Madhu  Limaye  :  If  the  hon;
 } vi  inis ¥LITLis  ter  agree  10  can  be  taken  up  accord-

 ing  to  Rule  46.

 उपाध्यक्ष  महो batch  देय  :
 वह  उत्तर  नहीं  देना  चाहते ।  मुझे  पत्र ी  o™~ १७.

 सिल |  दि  दि  ह  1  है  कि  वह  उत्तर  देने  को  तैयार

 नहीं  हैँ  ।

 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 सरकारी  उपक्रमों  में  लागत  कम  करने  के  अनुभाग

 *  662.  श्रीमती  सावित्री  निगम  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )'
 उन  सरकारी  उपक्रमों  के  नाम  क्या  हे  जिन

 में  लागत  कम  करने  के  अनुभाग  स्थापित  किये

 गये  और

 उन  उपक्रमों  के  लिये  निर्धारित
 कम  चारी वृन्द  के  स्वरूप  की  मुख्य  रूपरेखा  कया है  ?

 योजना  मंत्री  ब०  रा०  :  (=)  निम्नलिखित  प्रतिष्ठानों  में  कम  करने  के

 स्थापित किये  गये  हें
 ४

 1  हिन्दुस्तान  मशीन  cm  लिमिटेड

 2  तेल  और  प्राकृतिक  ta  आयोग  एन्ड  नेचरल  गेस

 3  हिन्दुस्तान  स्टील

 4  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड

 5  भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड

 6  भारतीय  तेल  निगम  आयल  कार्पोरेशन ):
 7  इन्डियन  टेलीफोन  लिमिटेड  ।

 (@)  मांगी  गयी  सुचना  का  क्षेत्र  स्पष्ट  नहीं  है  ।  फिर  भी  मोट  तौर  पर  इन  प्रतिष्ठानों  के  प्रबन्ध
 का  ढांचा  यह  है  कि  प्रत्येक  प्रतिष्ठान  में  एक  मुख्य  कार्यकारी  अधिकारी  (  चीफ  एग्जिक्यूटिव )  होता है जो  प्रतिष्ठान  के  समुचित  संचालन  के  लिये  उत्तरदायी  होता  है  और  इस  काम  में  रूपांकन

 )  ,
 कर्मचारी  बिक्री  आदि  जैसे  विभिन्न are  करने  वाले

 विभागों  के  मुख्य  अधिकारी  उसकी
 सहायता  करते  हे  ।
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 लिखित  उत्तर 16  1965

 प्रत्यक्ष  कराधान  नियमों  का  नम  किया
 जाना

 *667-  श्री  हंडा शव  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  आयकर  अधिनियम  की  धारा  37  की  उपधारा  (3)  के
 साथ  पठित  धारा

 295  के  अंतगर्त  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोडं  द्वारा  बनाये  गये  नियमों  का  पालन  करने  में  व्यापारियों  तथा

 उद्योगों  को  होने  वाली  कठिनाइयों  का  अध्ययन  किया  है  ;

 कपा  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अभ्यावेदन  किये  गये  है  ;  और

 (a)  क्या  सरकार  का  विचार  उनमें  कोई  परिवर्तन  करने  अथवा  उन्हें  नेम  बनाने  का  है  ?

 faa  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  रामेश्वर  :  हां  ।  करनिर्धारिती  द्वारा  विज्ञापन

 आदि  पर  किये  गये  व्यय  की  छूट  के  लिये  कुछ  सीमाए  और  दी  निर्धारित  करने  के  अभिप्राय  से  आयकर

 1961 की  धारा  37  (3)  के  अनुसरण  में  बनाये  गय  आयकर  नियम  पहले
 1965

 की  एक  गजट  अधिसूचना  के  अंतगंत  जारी  किये  गये  थे  ।  नियमों  के  पालन  करने  में  व्यापार  और  उद्योग

 को  होने  वाली  कठिनाइयों  के  विषय  तथा  व्यापक  रिक  संघों  के  कुछ  वर्गों  से और  जनता

 के  कुछ  सदस्यों  से  बहुत  से  अभिवेदन  प्राप्त  हुए  ।  सरकार  द्वारा  उन  पर  योग्य  विचार  किया  गया  और

 30  1965 की  एक  गजट  अधिसूचना  द्वारा  इन  नियमों  को  वापस  ले  लिया  गया  था
 ।

 हां  ।  इस  सम्बन्ध  में  व्यापा  रिक  संघों  तथा  जनता  से  बड़ी  संख्या  में

 अभिवेदन प्राप्त  हुए  थे  ।

 इस  बारे  में  प्रभावित  हितों  से  प्राप्त  सुझावों  और  राय
 को दुष्टि  में  रखकर  संशोधित  नियम  बना

 दिये  गय  और  30  सितम्बर  तक  और  भी  सुझाव  तथा  राय  प्राप्त  करके  के  लिए  इन  नियमों

 को  के  रूप  में  प्रका  शित  किया  गया  है  ।  मसौदे  के  रूप  में  प्रका  शित  नियम  पुर्व  प्रकाशित  नियमों  की

 अपेक्षा  कई  तरह  से  अधिक  उदार  है  ।  के  मसौदेਂ  पर  आगे  राय  और  सुझावों  पर  इन  नियमों

 को  अंतिम  रूप  देने  के  विचार  किया  जायेगा  |

 Government  Quarters  in  Delhi

 *  668.  Shri  Bagri  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  be  pleased
 to  state

 (a)  the  total  number  of  Government  employees  in  Delhi  to  whom  Govern-

 ment  accommodation  has  not  been  allotted  so  far;

 (b)  the  percentage  of  those  employees  to  whom  Government  accommodation
 and has  been  allotted  upto  the

 3151.  July,  1965;

 (c)  the  time  by  which  Government  would  be  in  a  position  to  provide  acco-

 mmodation  to  those  who  are  still  on  the  waiting  list?

 The  Minister  of  Works  and  Housing  (Shri  Mehr  Chand  Khanna)  :

 (a)  Allotment  has  not  so  far  been  made  to  nearly  62,600  officers,  who  are  eligible
 for  general  pool  accommodation.

 (b)  About  37%,

 (c)  Government  is  taking  all
 sTreaare  की /७  Nrn

 yssible  measures  to  build  more  houses  but  it

 will  take  many  y  Val  s  to  provide  them  all  with  accommodation.
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 Written  Answers  September  16,  1965

 fara  जल  आयोग  संबंधी  संहिता

 669.  श्री  रघुनाथ  सिह  :

 e
 श्री  at  fag  महिला  e

 क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  क

 क्या  उन  क्षेत्रों  का  संकेत  करने  के  हेतु  एक  संहिता  तेयार  करने  का  कोई  जिनमें

 संबंधित  देशों  सिन्ध  नदी  आयोग  के  सदस्य  जा  सकें ;  और

 यदि  at,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  कु०  Ao  नहीं ।

 प्रदान  नहीं  उठता

 बलों  तथा  सा  तों  पर  रोक

 *670.  श्री  श्यामलाल  सर्राफ

 श्री  बासप्पा

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  बढ़ती  हुई  मुद्रा-स्फीति  को  कम  करने  के  लिये  चालू  वर्ष  के  अभियान  में  बैंकों  तथा

 मान्यताप्राप्त  अन्य  साहूकारों  पर  ऋण  सम्बन्धी  रोक  लगाई  गई  और

 (@)  इस  प्रयत्न  में  कितनी  सफलता  मिली  है  तथा  इससे  कया  प्रत्याशित  परिणाम  निकलेगें
 ?

 योजना  मंत्री  ब्०  Wo  Waa) :  मुद्रा-विस्तार  की  afer  क  नियंत्रित  करने  के र
 से  रिजर्व बेक  ने  अनुसूचित  sat  के

 ऋणों  पर  सामान्य  नियन्त्रण  तथा  खास-खास  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में

 लागू  किये  जाने  वाले  नियन्त्रण  लगाये  हें  ।

 सब  मिलाकर  इस  प्रयत्न  का  अच्छा  परिणाम  निकला  है  |

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  बनाये  गये  मकानों  की  बिक्री

 *671.  श्री  कपूर  fag

 श्री  सोलंकी

 श्रीमती  माना  सुल्तान

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  किराया-खरीद  ATATT  पर  बेचे  जाने  के  लिये  बनाये

 (21  400  फ्ल टों  को  बेचने  के  संबंध  में  कोई  निर्णय  किया जा  चुका है

 क्या  इन  सब  फ्लैटों  में  सब  नागरिक  सुविधाओं की  व्यवस्था  कर  दी  गई  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  :  अभी  नहीं  ।  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकार की  ओर  से

 केन्द्रीय  सावज  निक  निर्माण  विभाग  ने  सफदरजंग आवास  योजना में  अभी  तक  केवल  32  मकानों  (64

 आवास  एकक  )  का  निर्माण  पूरा  किया  है  ।  नजफगढ़  रोड  आवास  योजना  में  50  मकानों
 (100

 आवास

 एकक  )  का  निर्माण  कार्य  अभी
 चल

 रहा
 है  ।

 इस  प्रकार
 82  मकान  (  164  आवास  तैयार  हुए

 हैं  तैयार  होने  वालें हैं  न  कि  400  फ्लैट

 जल  व्यवस्था  का  अभी  भी  अभाव है  ।

 2310



 लिखित  उत्तर 25  1887

 0621९  55  Allowance  Formula

 a के
 672.  Shri  Madhu  Limaye  e

 Shri  Yashpal  Singh  :

 Shri  Rajdeo  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 ed
 (a)  whether  the  Central  Government  Employees’  Organisations  have  re-

 pr  Ls  ented  to  Government  to  review  the  existing  dearness  allowance  formula;  and

 (b)  If  so,  the  reaction  of  Government  thereto ?

 The  Minister  of  Planning  (Shri  B.  R.  Bhagat)  :  (a)  Yes,  Sir,  some  re-

 presentations  have  been  received  in  this  regard.

 (b)  No  change  in  the  existing  dearness  allowance  formula  is  contemplated.

 चिकित्सा  संबंधी  शिक्षा

 673.  श्री  हरि  विष्णु  कामथ  :

 श्री  कर्णीसिह  जी  ॥

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  4  1965  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  261  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (am)  क्या  चिकित्सा  संबंधी  शिक्षा  के  स्तर  में  सुधार  करने  के  लिये  किये  गये  विविध  उपायों  के

 परिणामों  का  कोई  अनुमान  लगाया  जा  चुका है  अथवा  लगाया  जा  रहा  है  ;  और

 यदि  तो  उसका  सारदा  क्या

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  और  च्यूंकि  चिकित्सा  शिक्षा  के  स्तर  को

 सुधारने  के  लिये  शुरू  किए  गए  विभिन्न  उपायों  का  पूरा  परिणाम  निकलने  में  समय  लगेगा  ,  उपलब्ध

 परिणामों  का  कोई  विशेष  मूल्यांकन  नहीं  किया  गया  है  ।  तथापि  भारतीय  चिकित्सा  परिषद्‌  द्वारा  किए

 गए  निरीक्षणों से  इस  प्रकार  के  मूल्यांकन का  काम भी  सिद्ध  हो  जाता  उनके  हाल  ही  में  किए
 निरीक्षणों  से  पता  चलता है  कि  अपर्याप्त  वित्तीय  साधनों  वाले  गैर-सरकारी  मेडिकल  कालेजों  के

 अलावा  शेष  सभी  काल ज  वर्तमान  स्तर  के  अनुरूप

 मैसेज  स्कोडा  एण्ड  कम्पनी

 ै  674.  श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  कया  वित्त  मंत्री  10  1964  के  तारांकित  प्रदान  संख्या

 98  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मे  ससे  स्कोडा  एण्ड  कम्पनी  द्वारा  किये  गये  विदेशी  मुद्रा  सम्बन्धी  विनियमों  के  उल्लंघन

 के  बारे  में  जांच  पुरी की  जा  चुकी  है  ;  और

 यदि  तो  इस  मामले में  यदि  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  तो  कया  ?

 मंत्रालय  में
 .39-Hal .

 (ait  रामेश्वर
 :  और  :  नहीं  ।  सीमा-शुल्क

 प्राधिका  रियों
 और  प्रवर्तन  निदेशालय  द्वारा  की  जा  रही  जांच-पड़ताल  अभी  भी  चल  रही  सीमा

 शुल्क  प्राधिकारियों  ने  दूसस  स्कोडा  प्रा०  और  दूसरों  जिनका  विभिन्न

 देनों से  सम्बन्ध  रहा  अब  तक  41  कॉज  नोटिस  जारी  कर  दिये  तीन  मामलों  में  न्याय निर्णय

 हो  चुका है  और  बाकी
 पर

 विचार  किया जा  रहा
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 Written  Answers  Bhadra  25,  1887  (Saka)

 नेफा  में  डाक्टरों  की  नियुक्ति

 *  675.  श्री  जा०  ना०  हजारिका :  श्री  ज०  ब०  fao  बिष्ट  चक

 श्री  प०  ला०  वासु पाल :  श्री  वीरभद्र  सिह  :

 श्रीमती  गंगा  देवी  :  श्री  गजराज  सिंह  राव  :

 श्रीमती  ज्योति  चन्दा  के के

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 Alb  जीवन
 apy  me  रापवाय्व  के  कारण  डाक्टर क्या  यह  सच  है  कि  पदोन्नतियों  के  अवसरों  और  अन्य  सुविधा

 लोग  नेकी
 में  नौक  ai  पर  जाने  य  लिये  इच्छुक  नहीं  होते  ;  और

 यदि  तो  क्या  इन  पदों  को  अधिक  आकर्षक  तथा  लाभप्रद  बनाने  के  लिये  सरकार  कुछ
 विशेष  उपायों  का  विचार  कर  रही  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  :  और  :  उसी  में  काम  करने  वाले

 डाक्टरों  के  सभी  पद  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  में  सम्मिलित  कर  दिये  गये  हैं  अतः  वहां  काम  करने  डाक्टरों

 के  लिये  पदोन्नति  के  अवसर  भी  वैसे  ही  हैं  जैसे  इस  सेवा  के  अन्य  सदस्य  के  लिये  उसी  में  नियुक्त

 डाक्टरों
 को  वे  सब  सुविधायें  दी  जायेंगी  जो  वहां  नियुक्त  अन्य

 केन्द्र  य-सरकारी  रियों
 को  दी  जाती

 राज्यों  को  दिये  गये  ऋणों  पर  ब्याज

 *
 676.  श्री  धीरज  राव  :  श्री  अकिनीईइ  :

 श्री  दास श्री  मि०  qo  मूर्ति

 att  go  ब्०  राजू

 क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  बड़ी  सिंचाई  परियोजनाओं  की  क्रियान्विति  के  लिये

 राज्य  सरकारों  को  दिये  गय  ऋणों  पर  ब्याज  वसूल  कर  रही  जब  कि  एक  परियोजना  निर्माण

 अभी  चल  रहा  हैं  और  नहरों  को  पानी  नहीं  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  उन  परियोजनाओं  के  क्या  नाम  हैं  और  इसके  कया  कारण  हैं  ;  और

 कितनी  राशि  इकट्ठी  की  गई  है  और  राशि  इकट्ठी  करने  के  कया तरीके हैं  ?

 सिंचाई  और  विद्युत  मंत्री  कु०  ल०  :  और  :
 दामोदर  घाटी  निगम

 हीरा कुड  और  भाखड़ा  नंगल  परियोजनाओं  के  निर्माण  की  लगभग  15  वर्षों  की  अवधि  के  दौरान  दरों

 की  पूंजी  बना  दिया  गया  था  और  परियोजनाओं  के  लिये  स्वीकृत  केन्द्रीय  सहायता  में  से  अदायगी  कर  दी

 अब  जित  परियोजनाओं  को  निश्चित  सहायता  दी  जाती  उन  के  सिलसिले  में  दर  को  निर्माण

 कें  प्रथम  पांच  वर्षों  में  यूं  जी  बत  जाने  दिया  जाता  है  ।  किन्तु  चम्बल  और  नागार्जुनसागर  की  तीन

 बड़ी  सिंचाई  परियोजनाओं  के  मामले  में  इस  अवधि  को  बढ़ा  कर  सात  साल  कर  दिया  गया है  ।

 जुन सागर  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  चाहे  कय  1955-56  के  वर्ष-के  दौरान  आरम्भ  कर  दिया  गया

 लाभ  प्राप्त  होने  अ  रम्भ  नहीं  हुए  फिर  स्वीकृत  ऋणों  की  दाँतों  के  अधीन  निर्माण  कार्य  के  आरम्भ

 होने  के  सात  वर्ष  पश्चात्‌  दर  प्राप्त  किया  जा  सकता  है  ।

 ऋणों  पर  मिलने  वाला  दर  सम्बद्ध  महालेखाकार  द्वारा  संबद्ध  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  इजाजत

 के  अधार  पर  केन्द्रीय  सरकार  के  लेखे  में  लिख  लिया  जाता  चूक  हो  जाने  दर  की  बकाया  राशि
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 को  केन्द्रीय  करों  और  अनुदानों  के  राज्य  के  भाग  के  प्रति  भी  समायोजित  feat  जा  सकता  है  |  ऋणों  से

 प्राप्त  दर  की  राशि  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  यथाशीघ्र  इसे  सभा  पटल  पर  रख

 दिया  जाएगा  |

 सहकारी  बैंकों  के  लिये  जमा  बीमा  योजना

 *677.  श्री  श्रीनारायण  दास  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  के  रक्षित  बैंक  तथा  राज्य  सहकारी  बैंक  कोई  एसी  योजना  बना  सके  हैं  जिससे

 जमा  बीना  योजना  को  सहकारी  बैंकों  पर  लागू  किया  जा  सक  गा  ;  और

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?
 @

 योजना  मंत्री  ब्०  रा०  :  और  :
 बैंक  ने

 राज्य  सरकारों
 से  कहा  है

 कि  राज्यों  सहकारी  समितियों  सम्बन्धी  कानूनों  में  ऐसे  संशोधन  किये  जायें  जिनसे  इस  बात  की  व्यवस्था

 हो  जाय  कि  सहकारी  बैंकों  जिन  पर  भी  बीमा  योजना  करने  का  विचार  अधिक्रमण

 सेशन  ,  पुननिर्माण  या  एकीकरण  के  सम्बन्ध  में  कोई  भी  फैसला  रिज  बैक  से  परामर्श  करके

 ही  किया  जायगा  ।  ag  भी  विचार  है  कि  यदि  इन  संस्थाओं  के  प्रबन्ध  में  परिवहन  करना  अवश्यक  हुआ
 तो  वह  रिजवी  बैंक  के  कट  गर  ही  किया  जायगा  ।  जमा  बीमा  निगम  1961  में  ऐसा  संशोधन

 करने  के  प्रदान  जिससे  निगम  सहकारी  बैंकों  में  जमा  की  गयी  रकमों  का  भी  बीमा  कर  राज्य

 सरकारों  द्वारा  रिज  बैंक  के  सुझावों  पर  की  गयी  कारवाई  को  देखते हुए  विचार  किया  जायगा  |

 विदेशी  मुद्रा  the

 *  678.  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय

 श्रीमती  ज्योत्सना  चन्दा

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गुजरात  और  पंजाब
 में  ऐसे  क्रियाशील  ज  त्यों  के  अड्ड  कहते

 हैं  जो  विदेशी  मुद्रा  का
 कारोबार  करते  हैं  जैसा  कि  1  1965  के  में  छपा

 और

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  रामेश्वर  यद्यपि  गुजरात  और  पंजाब  से

 विदेशी  मुद्रा  विनिमय  के  कई  अनधिकृत  लेन-देन  के  मामलों  का  पता  चला  तथापि  यह  कहना  संभव

 नहीं  है  कि  विदेशी  मुद्रा  विनिमय  का  अनधिकृत  व्यापार  करनेवाले  सक्रिय  दलों  के  ये  अड्ड  हैं  |

 नियम-भंग  के  अपराधी  पाये  जाने  वालों  के  विरुद्ध  विदेशी  मुद्रा  विनिमय  विनियम

 1947  के  अधीन  योग्य  का  यं वाही  की  जा  रही  है  ।

 निंदा  नदी  परियोजना  सम्बन्धी  खोसला  समिति  का  प्रतिवेदन

 679.  श्री  दे०  जी०  नायक  श्री  क०  ना०  तिवारी

 श्री  जसवन्त  मेहता  :  श्री  विश्वनाथ  पाण्ड्य

 श्री  सिद्धेश्वर  प्रसाद  श्री  श्रीनारायण  दास
 न  rn

 क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  ml  SOT  237 rl  DAL  DNA  कि

 क्या  खोसला  समिति  ने  नमंदा  नदी  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  अपना  निवेदन  दे  दिया
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 यदि  तो  उसकी  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या हें

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  कु  ०  ल०  :
 जी tly  ai

 समिति के  सुझावों  पर  विचार  किया  जा  रहा है  और  में  समिति  के  मुख्य  सुझावों  का  एक

 सभा  पटल  पर  यथाशीघ्र  रखने  का  विचार  रखता  हूं

 बम्बई  में  फर्मों पर  छापे

 *  680  श्री  स०  मो०  बनर्जी  श्री  पाण्ड्य  ह

 श्री  यशपाल  सिंह  श्रीमती  माना  सुल्तान

 श्री  go  ao  लिंग  रेड्डी

 क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि :

 यह
 सच

 है  कि  हाल  में  बम्बई  में  कुछ  फर्मों
 पर

 छापे  मार
 कर  3

 करोड़  रुपये  के  मूल्य
 के  आभूषण  एवं  अन्य  मूल्यवान  वस्तुएं  तथा  छिपाया  हुआ  धन  पकड़ा  गया  है

 यदि  तो  उन  फर्मों के  क्या  नाम हैं  ;

 कुल  कितनी  राशि  पकड़ी  गई  ;  और

 क्या  इनमें  से  कुछ  व्यक्तियों  ने  अपना  अपराध  स्वीकार  कर  लिया  है  तथा  थोड़ा  जुर्माना
 करन ेके  अनुरोध  किया  है

 ?

 वित्त  मंत्रालय में  उप-मंत्री  रामेश्वर
 साहुकर  से  बम्बई  अपने  नामों  को  गैर

 कानूनी  ढंग  से  दूसरो ंके  द्वारा  काम  में  लिये  जाने  का  धंधा  करने  वाले  कुछ
 ए  से  व्यक्तियों के के

 61  व्यापार

 स्थानों  और  घरों  की
 तलाशियां

 लीं  गई  जो  रंगों  और
 रसायनों

 के
 के  व्यापारियों  को  झूठे  बीजक  और

 बिक्री पत्र  जारी  किया  करते  और  इन
 तलाशियों

 में  qa  गये  दोषारोपणीय  कागज  पत्र  और
 बही

 खाते  तथा  रुपय  45,000  तक  नकद  पकड़े  गये  ।  तलाशियों  के  दौरान  लाख  रुपये  के
 जवाहरात

 भी

 पाये  गये  ।
 मध्यस्थ

 का  काम  करने  वाले
 इन

 लोगों  में
 से

 कई  ने  इकबाल  कर  लिया  कि  वे  झूठे  हिसाब
 बनाने  के  लिए  झूठे  बिल  देने  का  धंधा  करते थे  ।  अभी  तक  उनमें  से  किसी  ने  भी  कम  दण्ड  के  लिए  प्रार्थना

 नहीं की  है

 जिन  फर्मों  पर  छापे  मारे  गये  उनके  नाम  नीचे  दिये  गये हैं  :---

 1  महेन्द्रकुमार  शान्ति लाल

 2  बाम्बे  केमिकल  कम्पनी

 3  देसाई  ब्रह्म

 4  अशोक  एड्स

 कांतिलाल  एन्ड  कम्पनी

 पी०  नन्दलाल  एन्ड  कम्पनी

 अरविन्द  के०  साहू

 8  कुमार  एन्ड  कम्पनी

 डिडवानिया  एन्ड  सन्स

 10  श्री  कृष्णा  टॉकिंग  कम्पनी

 11  डिडवानिया  फेब्रिक्स
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 12.  सत्य  नारायण एन्डਂ  कम्पनी

 13.  एम०  टी०  एक्सपोर्ट  एन्ड  इम्पोर्ट  लिमिटेड

 14.  हुंद  डाईज  एन्डਂ  केमिकल्स

 15.  महेन्द्र  ट्रेडिंग  कम्पनी

 16.  रूपम  |

 Health  Ministers  Conference  on  Prevention  of  Food  Adulteration

 *681.  Shri  Bibhuti  Mishra  :

 Shri  K.  N.  Tiwary  :

 Will  the  Minister  of  Health  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  15  8.  fact  that  the  Central  Government  ccnver  eda  Conference
 h of  the  Health  Ministers  of  various  States  at  Nainital  during

 t  ae  e  first  week  of  June,

 1965  to  review  the  measures  taken  so  far  to  prevent  the  adulteration  of  focdstuffs

 in  the  country;

 (b)  ifso,  the  main  Resolutions  passed  at  the  Conference;  and

 (c)  the  steps  taken  to  implement  them?

 The  Minister  for  Health  (Dr.  Sushila  Nayar)  :  (a)  A  meeting  of  the  Cen-

 tral  Committee  of  Ministers  on  Prevention  of  Food  Adulteration,  consisting  of

 Health  Ministers  of  Maharashtra  and  Rajasthan  and  L.  3.  G.  Ministers  of

 Madhya  Pradesh,  Andhra  Pradesh,  Uttar  Pradesh  and  Madras  under  the  Chir-

 manship  of  Union  Deputy  Health  Minister  was  held  at  Nainital  on  the  3rd  June,

 1965.

 (b)  A  copy  of  the  resolutions  passed  by  the  Central  Committee of  Ministers
 is  laid  on  the  Table  of  the  Sabha.  [Placed  in  the

 Library.
 See  No.  LT-4869/65.]

 (c)  Copies  of  resolutions  have  been  forwarded  to  the  respective  Governments
 for  necessary  action.

 wor ३  नात  ८. विदेशी  मुद्रा  का

 *§82.  श्री  प्र०  ०  चक्रवर्ती  :

 थी  प्र०  चे  बरुआ :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क़्या  करेंगे  कि  :

 यात्री  टेन  ने  विदेशी  मुद्रा  के  वर्तमान  संकट-को  दूर  करने  में  भारत  की  सहायता  करने के  लिये

 50  लाख  पौंड  की  परियोजनेतर  सहायता  तत्काल  देना  स्वीकार  कर  लिया है  ;

 क्या  संयुक्त  राज्य  पश्चिम  जमनी  तथा  एड  इण्डिया  कंसौरदियंम  के  अन्य  देशों

 से  तत्काल  इसी  प्रकार  की  विदेशी  मुद्रा  सम्बन्धी  निर्बाध  सहायता  प्राप्त  करने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ;

 परियोजनेतर  बड़ी  सहायता  के  लिये  भारत  की  प्रार्थना  के  बारे  में  कंसौरशियम  के  विभिन्न
 सदस्य  देशों  ने  कया  प्रत्युत्तर  दिया  है  ;  और

 कंसोर्टियम  की  सहायता  में  अनुदान  तथा  25  ag  अथवा  इससे  अधिक  अवधि  में  वापिस

 किये  जाने  वालें  तथा  कम  व्याज  वाले  ऋणों
 का  कया  अनुपात है  ?

 योजना  मंत्री  ब०  रा०  :  भारत  सहायता  संघ  कंसाशियम )  के
 विधान  में  1965-66  के  लिए  जिस  3  करोड़  पौंड  की  सहायता  का  वचन  दिया  गया  था  उसमेंसे  ब्रिटेन
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 ने  भारत  को  50  लाख  डालर  देना  मंजूर  किया  है  जो  fata  से  मंगायी  गयी  विकास-सम्बन्धी  वस्तुओं

 के  सम्बन्ध  में  पहले  लिया  जा  चुका  है  ।

 और  :
 सहायता  संघ  की  जो  बैठकें  मार्च  और  अप्रैल  1965  में  हुई  थीं  उनमें

 भिन्न  देशों  से  मिलने  वाली  सहायता  के  उस  अनुपात  को  बढ़ाने  का  प्रयत्न  किया  गया  था  जिसे  प्रायोजना

 से  भिन्न  कार्यों  के  लिए  आयात  करने  के  लिये  इस्तेमाल  किया  जा  सके  ।  इस  सम्बन्ध  में  बातचीत  अभी

 जारी है

 सहायता  करने  वाले  देशों  के  साथ  बातचीत  अभी  चल  रही  है  ।

 विदेशी  ऋण

 683.  शी  हंडा  :  श्रीं मधु  लिमये  :

 श्री  इन्द्रजीत  गीत  :  श्री  मुहम्मद  इलियास

 श्री  वासुदेवन  नायर

 क्या  चित्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  विदेशी  ऋण  |
 कफ ननकर्सलिच

 a4  दत्त उनके  व्याज  की  कुल  कितनी  राशि  का  भुगतान
 भारत  को  करना  होगा  ;

 क्या  उस  भुगतान  को  पुरा  करने  में  कोई  कमी  रह  जायेगी  ;  और

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण

 योजना  मंत्री  ब० 'रा०  :  विदेशी  मुद्रा के  ऋणों के  लिए  विदेशों
 से  अब  तक

 जो

 करार  किये  गये  हैं  उनके  सम्बन्ध  में  भारत  की  कुल  देनदारी  1393  करोड़  रुपया  जिसमें  959  करोड़

 रुपया  मूलधन  का  और  434  करोड़  रुपया  व्याज  का  है

 और  :  नहीं

 निर्यात  पर  कर  समंजन

 *
 684.  श्री  प्र०  चं०  बरुआ  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  विभिन्न  चुनीदा  वस्तुओं  तथा  पदार्थों  के  निर्यात  पर  कर-समंजन  देने  का  निर्णय

 किया है  ;

 यदि  तो  प्रत्येक  श्रेणी  की  वस्तुओं  पर  कितना  कर-समाज  न  दिया  जायेगा  ;

 क्या  इस  मामले  में  चाय  तथा  पटसन  को  सबसे  कम  प्रोत्साहन  दिया  जाता  हैं  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 योजना  मंत्री  ब०  रा०  :
 जी

 निर्यात की  जानेवाली  जिन  वस्तुओं पर  और  उन  के  सम्बन्ध में  जिस  दर  से  कर-जमा

 क्रेडिट  )  की  सुविधा  दी  जायगी उनका  व्योरा  17  1965 की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर ०
 1183  जिसकी  एक  प्रति  9  1965  को  सभा  की  मेज  पर  रखी  गयी  प्रकाशित

 जमापत्र  )  1965”  में  दिया  गया है

 जी

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।
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 हक  तक नट

 क
 dara,  उपदान  तथा  भविष्य  निधि  के  भुगतान  सम्बन्धी  प्रक्रिया  का  सरल  बनाया  जाना

 *685.  श्री  यशपाल  सिंह :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्रधान  मंत्री क
 में  दिये  गये  सुझाव  के  अनुसार  केन्द्रीय  सरकार  के  कमेंचारियों  को  उपदान

 द  तक ै  विष  य  निधि  के  भुगतान  सम्बन्धी  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही
 है

 क

 .....  योजना  मंत्री
 (ait

 ब०  To
 :

 इस  सम्बन्ध  में  प्रधान  मंत्री  ने  नियन्त्रक  तथा
 ~ ™“ ASITaTT Tiers

 क्  ् को  कुछ  सुझाव  दिये  हैं  जिनकी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 ि

 बम्बई  में  आयात  निर्वात  करने  वाली  एक  पर  छापे

 *  686.  श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 द

 क्या  यह  सच  है  कि
 गत

 जनवरी  में  बम्बई  में  आयात-निर्यात  करने  वाली  फम  पर  मारे

 va
 झ

 में  ब्रिटेन के  एक  बैंक  का  कई  हजार पौंड  का  एक  चैक  तथा  ब्रिटेन  बैंक  काट
 पकड़  वि

 ना। रा (a)  यदि  at,  तो  उस  फर्मे  मि  कया  है  aat  चेक  और  बैंक  ड्राफ्ट  का  ब्यौरा
 क्य

 afk

 इस  मामले में  कया
 अग्रेतर  कायंवाही  की

 गई  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (eit
 रामेश्वर

 :
 15  1965

 को
 सीम भा  शुल्क

 प्राधिकारियों  ने  प्रवर्तन  निदेशालय  के  साथ  मिलकर  बम्बई  की  एक  कम्पनी  की  की  तला ी  लने

 .  र  वहां  संयुक्त  राज्य  के  एक  बेक  के
 नाम

 जारी  किया
 गया  10,000  पौण्ड  का  एक  चेक और  संयुक्त

 राज्य के  ही  एक  दूसरे बैंक  के  नाम  बनाया गया  100  पौण्ड  का  एक  ड्राफ्ट  पकड़ा  गया

 और
 चूंकि  अभी  भी  इस  मामले  की  जांच-पड़ताल  ः  निदेशालय  द्वार

 कौ
 जा

 रही  इसलिए  इसका ब्यौरा  प्रकट  करना  वांछनीय  नहीं है  ।

 Malpractices  in  Companies  Affairs  द

 687.  Shri  Madhu  Limaye  Shri  S.  M.  Banerj
 a

 Shrimati  Renu  Chakravarty  Shri  Daji :
 Shri  Bagri  e  Dr.  Ranen  Sen  :

 Shri  Alvares  :  Shri  Kishen  Pattma  yak

 Will  the  Minister  of  Fimamce  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Shri  Haridas  Mundhra,  who  was  convic  ~
 _  various  malpractices  in  the  transaction  of  affairs  of  the  companies  has  been  lebar-

 red  from  being  appointed  as  a  directcr  of  any  company  or  interfering  in  its  ffairs
 inder  the  Companies  Act,  1956;

 द

 (0)  If  so,  whether  Government  are  aware  that  from  jail  Shri
 Haridas Mundhra  interfered in  the  affairs  of  Duncan  Stratton  &  Company  Lid. 2

 other  companies;  and

 (c}  Ifso,  the  action  being  taken  by  Government  in  the  matter  ?

 The  Minister  of
 Planning  (Shri  B.  R.  Bhagat) :  (a)  In  vie  ष्  the

 rohibition  contained in  section
 274(t)  (d)  of  the

 Companies  Act,  Shri  ~  tar idas
 lundhra  who  was  sentenced  to  imprisonment  for  a  period  exceeding  six  months

 15  no
 capable

 of  being  appointed  as  director  cf  a  company
 क

 pe  90  of  years
 from  date  ofexpiry  ofthe  sentence.

 2317

 ne



 Written  Answers  September  16,  1965

 (b)  Government  have  no information  that  Shri  Haridas  Mundhra  used  to

 interfere  in  the  affairs  of  the  Duncan  Stratton  &  Co.  Ltd.,  and  other
 companies

 during  his  imprisonment.  However,  there  were  some  occasions  when  Shri  Haridas

 Mundhra  came  out  of  jail  in  connection  with  some  case  or  the  other  pending  be-

 fore  the  courts

 (c)  Does  not  arise

 e  Wie Insects  in  Tap  Water  of  D.  M

 *688.  Shri  Bagri

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath  :

 Will  the  Minister  of  Health  be  pleased  to  State  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  insects  had  been  noticed  on  the  28th  August,

 1965,  in  the  water  drawn  from  a  tap  of  the  Delhi  Municipal  Corporation,  near

 Chandni  Chowk,  Delhi;

 (b)  If  so,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  the  action  taken  by  Government  in  the  matter  ?

 The  Minister  for  Heaith  (Dr.  Sushila  Nayar)  (a)  A  complaint  was  re-

 ceived  that  water  supplied  in  House  No.  2033  and  nearby  public  hydrant  in  Gali

 Barfawali,  near  Kinari  Bazar  in
 Naughara,  Delhi,  contained  worms  and  mud

 particles.  ‘After  a
 proper  analysis  and  examination,  it  was  found  that  water  from

 the  house  did  not  contain  any  worms  etc.,
 but

 a  couple  of  worms
 were

 found in

 the  sample  from  the  public  hydrant.

 (b)  The  public  hydrant  in  question  is  located  very  close  to  the  dead  end  and

 appears  that  foreign  matter  had  accumulated  in  course  of  time  which  can  get  in

 through  loose  water  connections  when  the  water  supply  in  the  pipes  is  inter-

 miuttent

 (c)  The  Delhi  Municipal  Corporation  and  the  New  Delhi  Municipal  Com-
 mittee  were  directed  to  take  immediate  action  to  ensure  that  all  the  water  mains
 and  water  reservoirs  are  periodically  and  systematically  cleaned  and  a  record  of

 this  work  kept.

 एनकुलम  जिल  में  नहर

 2230.  श्री  Ho  कण  गोपालन  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्या  केरल  सरकार ने  एर्नाकुलम  में  इरिपबानम  पाथरीसेरी  नहर  के

 निर्माण  की  एक  योजना  प्रस्तुत  की  और

 यदि  तो  क्या  काम  इस  वर्ष  में  आरम्भ  कर  दिया

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  Fo  ०  :  नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 चम्बाकारा  नहर

 2231.  श्री  अ०  Fo  गोपालन  क्या  सिचाई और  fart  मंत्री  यह  बताने की  करेंगे कि

 (#)  कया

 केरल  सरकार

 ने

 एर्नाकुलम

 जिले  में  चम्बा कारा  नहर  को  चौड़ा  करने  की  योजना
 प्रस्तुत की  और
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 यदि  तो  क्या  इस  ae  काम  आरम्भ  कर  दिया  जायेगा  ?

 सिचाई  और  बिद्युत  मंत्री  Fo  ल०  नहीं ।

 इस  स्कीम  के  लिये  चालू  वर्ष  के  बजट  में  20,000  रुपय  का  प्रबन्ध  गया  है  और

 केरल  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  आवश्यक  औपचारिकताओं  के  पहचान  कार्य  आरम्भ  कर  दिया

 जाएगा |

 केरल  में  पीने  के  पानी  की  कमी

 2232.  श्री  Ho  Fo  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे  क्रि

 क्या  यह  सच  है  किः  केरल  के  तटवर्ती  क्षेत्रों  तथा  जलमग्न  प्रदेश  में  पीने  के  पानी

 कि  कमी  लोक  स्वास्थ्य  की  एक  बड़ी  समस्या  है  ?

 यदि  तो  यह  कमी  विशेष  कर  किन  किन  स्थानों  में  और

 इस  क्षेत्र  में  सरकार  ने  कौन  सी  ग्राम्य  जल  सम्भरण  योजनायें  आरम्भ  की

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  :

 सारा  तटवर्ती  क्षेत्र  पीने  योग्य  पानी  के  संभरण  के  अभाव  से  प्रभावित है  |

 तटवर्ती  क्षेत्रों  में  केरल  सरकार  ने  52  ग्रामीण  जल  संभरण  योजनाओं  को  कार्यान्वित  किया

 इन  योजनाओं  के  नाम  अनुबन्धक  में  दिये  गये  [ Ternteta  में  रखा  गया  दखिये  संख्या  एल०
 do  4870/651

 केरल  के  पिछड़े  हुए  जिले

 2233.  श्री  झ०  क्०  गोपालन  :  कपा  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  योजना  आयोग  के  सलाहकार  श्री  पी०  वी०  आई०  बद्रीनाथ  से  केरल  के

 कोजीकोड  और  कन्ना नर  जिलों  के  पिछड़ेपन  के  बारे  में  रिपोर्ट  मिल  गई  है  ;

 उसकी  मुख्य  सिफारिशों  कया

 क्या  सरकार  ने  इन  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  है  और  चौथी  योजना  में  अधिक  धन

 नियत  किया  है  ;  और

 t  य  जिलों  के  समान  बनाने  के  क्या  प्रस्ताव

 ह

 यदि  तो  इन  पिछड़े  हुए  जिलों को  राज्य  के  अ

 नि
 योजना  मंत्री

 Fo  रा०  श्री  वैद्यना  त  al  जी  कोड  और  कन्ना नूर  के  सम्बन्ध

 में  कोई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  नहीं  किया  है  ।

 से  (4)  प्रश्न  नहीं  उठते

 कमेंचारी  निरीक्षण  एकक

 2234.  श्रीमती  रामदुलारी  सिन्हा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंग  कि
 1964  में  विभिन्न  मंत्रालयो/कार्यालयों  में  कर्मचारियों  के  कौर-मापन  अध्ययनों  के  पुनर्विलोकन  के
 रामस्वरूप  वित्त  मंत्रालय  के  कर्मचारी  निरीक्षण  एकक  ने  जो  निष्कर्ष  निकाले  हैं  उन  की  मुख्य  बातें  क्या
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 वित्त  मंत्री  ति०  ao  :  चूंकि  जांच-पड़ताल  का  कार्यक्रम  तिमाही  आधार

 पर  तैयार  और  क्रियान्वित  किया  जाता  है  इसलिए  नवम्बर-दिसम्बर  1964  के  आंकड़े  अलग  से  उपलब्ध

 नहीं  लेकिन  अक्टूबर-दिसम्बर  1964  की  तिमाही  में  कमंचारी  निरीक्षण  एकक  ने  9

 कार्यालयों  के  काम  की  जांच-पड़ताल  पूरी  की  ।  इसके  परिणाम  स्वरूप  यह  मान  लिया  गया  कि

 लिखित  पद  फालतू

 पहली  श्रेणी  के  पद

 दूसरी  श्रेणी  के  पद  70

 198 तीसरी  श्रेणी  के  पद

 चौथी  श्रेणी  के  पद  14

 जोड़  285

 उपयुक्त क्त
 पदों  के  कम  होने  से

 लगभग  10  लाख  रुपये  वार्षिक  की  सीधी  बचत  हुई  ।  इसके  अतिरिक्त

 इस  जांच  के  कारण  56  नये  पद  बनाने  के  लिए  की  गयी  मांग  या  तो  वापस  ले  ली  गयी  या  उसमें  कमी  की

 गयी  जिससे  2.  17  लाख  रुपये  वार्षिक की  निवास  बचत हुई  ।

 Lew Water  Supply  Schemes  in  Maharas  mutT  a

 2235.  Shri  D.S.  Patil  :

 Shri  Tulsidas  Jadhav  e e

 Shri  Kamble

 Will  the  Minister  of  Health  be  pleased  to  state  the  number  of  engineerirg
 Divisions  and  Sub-divisions,  separately,  which  have  either  been  set  up  nm  Maha-

 rashtra  for  the  setting  up  of  which  the  Central  Government  have  communicated
 sanction  to  the  Government  of  Maharashtra,  to  implement  the  water  supply
 schemes  for  those  villages  in  that  State  where  there  are  no  sources  of  drinkirg
 water  ?

 The  Minister  for  Health  (Dr.  Sushila  Nayar)  :  One  special  Investiga«
 tion  Division  with  six  Sub-Divisions  has  been  set  up  in  Maharashtra.

 Drinking  Water  Schemes  in  Maharashtra

 *2236.  Shri  D.  S.  Patil  :
 Shri  Tulsidas  Jadhav  :

 Shri  Kamble  :

 Will  the  Ministe:  of  Health  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Government  of  Maharashtra  have  prepared  any  Master
 Plan  to  provide  drinking  water  in  each  village  of  the  State  where  there  isa

 problem  of  water;

 (b)  if  so,  the  main  features  of  the  plan;  and

 (c)  the  financial  assistance  given  by  the  Central  Government  therefor?

 The  Minister  for  Health  (Dr.  Sushila  Nayar)  :  (a)  &  (b).  Information
 has  been  called  for  from  the  State  Government  and  will  be  placed  on  the  Table
 of  the  Sabha  on  receipt.

 (८)  The  financial  assistance  given  and  allocated  during  the  Third  Five
 Year  Plan  is  indicated  below
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 Assistance  given  Loans  f  or  urban  "C  rants  for  all  Grant  for

 and  Corpora-  Centrally-aided  Special
 tion’s  Water  schemes  includ-  Investigation

 in Supply  Schemes  ing  Rural  Water  Divisions

 Supply  Schemes.  Rural  areas.

 1961-65  Rs.  509°07  Lakhs  Rs.  625-55  Lakhs

 Allocated

 1965-66  Rs.  229°10  Lakhs  Rs.  176°47  Lakhs  Rs.  3-06  Lakhs

 *
 According to

 the  prescribed  procedure,  Central  assistance  on  all  Centrally-
 aided  schemes  is  sanctioned  in  lumpsum  and  not  for  individual  schemes.  As  such,
 it  is  not  possible  to  indicate  the  amount  of  grants  for  Rural  Water  Supply  and

 Sanitation  Schemes  separately.

 श्रीलंका  को  सहायता

 2237.  श्री  राम  रख  यादव  :

 श्री  मुरली  मनोहर  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  ने  श्रीलंका  को  भूगतान-दोष  की  कठिनाईयां  दूर  करने  के  लिये  उसे  सात

 करोड़  रुपय  की  सहायता  देने  का  प्रस्ताव  किया

 यदि  तो  उस  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  के  भूगतान  की  शत  क्या  है ं?

 वित्त  मंत्री  ति०  ao  कृष्णमाचारी )
 :  भारत  से  मशीनरी  और  उपकरण  खरीदने  के  लिये

 हमारी  सरकार  ने  श्रीलंका  सरकार  को  5  करोड़  रुपये  का  ऋण  देने  के  लिये  सिद्धान्त  रूप  में  अपनी  स्वीकृति

 प्रकट कर  दी  है  ।

 कुछ  और  ऋण  भी  अपेक्षित  हैं  और  वे  विचाराधीन  हैं  ।

 और
 :  इस

 की  दाँतों  पर  अभी  बातचीत  हो  रही  है  ।

 सामाजिक  विज्ञान  अनुसन्धान  के  लिये  मार्ग-दर्शक  सिंद्धान्त

 2238.  श्री  राम  रख  यादव  2

 श्री  मुरली  मनोहर  :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश
 में  सामा  जिन

 विज्ञान  अनुसन्धान  के  लिये  arias  सिद्धान्त  सुझाने
 के  लिए  एक  विशेष  समिति  का  गठन  करने  का  निश्चय  किया

 (@)  यदि  तो  समिति  के  सदस्य  कौन  होंग  ;  और

 इस  के  कृत्य और  निर्देश-पद क्या  हूं  ?

 23821



 Written  Answers  September  16,  1965

 योजना  मंत्री  धन  रा०  at

 पैर  :  समिति के  गठन  के  विषय  में
 सभा

 के  पटल  पर  दिनांक  2-9-1965  को  रखे

 संकल्प  की  प्रति  को  देखिये  ।

 दो  रुपये  के  नये  नोट

 2239.  श्री  राम  रख  घेराव  :  नया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  जल्दी  ही  दो  रुपये  के  नोटों  की  एक  नयी  सिरीज  जारी  करने  का

 }

 यदि  तो  नये  नोटों  के  अनुचित  का  ब्यौरा  क्या  है

 नये  नोट  कब  से  प्रचलित  और

 (7)  क्या  पहले  के  नोट  भी  चलते  रहेंगे
 ?

 1.0 zy  fra वित्त  मंत्री  ति०  त०  कृष्णामाचारी  भारती  वे  बैंक  ने  दो  रुपय  के  नोटों  की  एक

 नयी  saat  जारी  की

 नथा  नोट  लाल-भूरे  रंग  का  है  जिसमें  नਂ  [,  बैंगनी और  जैतून-हरे  रंगों

 इन्द्रधनुषी  झलक  है  ।  इस  परिवर्तन  को  नया  अन्य  सभी  बातों  री  दीए
 के

 समन

 (7)  ये
 नोट  नागपुर  से

 14
 सितम्बर को  चालू  किये  गये  हैं

 और  इस  सप्ताह रि रिजर्व बैंक  के  दूसरे
 कार्यालयों  से  जारी  कर  दिये  जायेंगे  |

 att

 मद्रास  राज्य  में  ग्रामीण  जल  सम्मान  परियोजनाओं

 2240.
 श्री

 राजाराम
 :  कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगी  कि :

 मद्रास  राज्य  में
 कुल

 कितनी  एसी  ग्रामीण
 जल  सम् भरण  परियोजनाए ंहैं  जिनके  लिए  संघ

 सरकार  ने  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  सहायता  दी  और

 अब  तक  कितनी  वित्तीय  सहायता दी  गई  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  :  102  परियोजनाओं

 स्वास्थ्य
 क्षेत्र  की  सभी  केन्द्र

 सहायियूत
 योजनाओं के  लिये  जिनमें  ग्राम  जल  योजनायें

 भी  सम्मिलित हैं  तीसरी  पंचवर्षीय
 योजना

 ने के  पहले  चार  वर्षों  में  मद्रास  सरकार  को  44103  लाख

 रुपये  सहाय्यानुदान  के
 रूप में  दिये  गये  हैं  |

 ग्राम
 जल

 प्रति  योजनाओं
 के

 लिये
 अलग से  आंकड़े  बतलाना

 संभ्भव  नहीं  है  क्योंकि  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  देने  की  वर्तमान  पद्धति  अनुसार  धन  का  नियतन

 वार
 न  होकर  योजनाओं के  व्यापक  समूहों  अथवा

 वर्गों
 के  लिय  होता है

 ।  इसके  अतिरिक्त राज्य  सरकार

 को  जल  व्यवस्था  के  लिय  ग्राम  क्षेत्रों  में  विशेष  जांच  प्रभागਂ  खोलने  के  लिय  3°  32  लाख  रुपये  का

 निदान  भी  दिया  गया

 मद्रास  राज्य  में  कोढ़  उन्मूलन

 2241  श्री  राजाराम  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 1964-65 में  मद्रास  राज्य  को  कोढ़  उन्मूलन के  लिये  कुल  कितनी  राशि  दी  गई  है  ;  और

 1965-66 में  उस  राज्य  को  कितनी  राशि  देने  का  विचार है  ?
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 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  ।  कोढ़  नियंत्रण  योजना  स्वास्थ्य  मन्त्रालय  की  केन्द्रीय

 सहायता
 प्राप्त  योजनाओं  में  से  एक  है  ।

 केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त  योजनाओं  के  लिये
 योजनावार  निधि

 का  वंटन
 नहीं  किया  जाता  है  परन्तु  योज  नहीं  बड़े  ग्रुपों  या  उनके  वर्गों  के  लिये  प्रत्येक  वर्ष  के

 .  अन्त
 में  सहायक

 अनुदान  मंजूर  किया  जाता  1964-65  के  दौरान  मद्रास  को  82.  02  लाख  रुपये
 रिया  फाईल  चेचक

 और  तपेदिक  रोगों  की  योजनाओं  के  लिय  वस्तु  के  रूप  में  जाने  वाली

 10.  60  लाख रुपये  की  सहायता  भी  शामिल  की  पिण्ड  राशि  सभी  केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त  योजनाओं

 के  लिये  जिस  में  कोढ़  उन्मूलन  योजना  भी  शमिल  देना  मंजूर  किया  गया  राज्य  सरकार  ने

 1964-65  के  लिये  राज्य  में  कोढ़  नियंत्रण  योजना  के  लिये  41  लाख  का  प्रबन्ध किया  है

 इसके  1964-65  में  राज्य  में  स्वेच्छा  से  काम  करने  कोढ़  संस्थाओं  को  43.112  रुपये

 का  अनुदान  दिया  गया  है  ।

 उपर  बताई  गई  पद्धति के  अनुसार  1965-66  के
 लिय  राज्य  स्वास्थ्य

 योजना के  लिये

 जिस  में  कोढ़  नियंत्रण  योजना  भी  शामिल है  99.  31  लाख  रुपये
 गये

 1965-66  के  वर्ष
 के

 लिये  राज्य  सरकार  ने  राज्य  में  कोढ़  नियंत्रण  योजना  के  लिये  6.  57  लाख  रुपये  का  प्रबन्ध  किया है
 योजनाओं  पर  जो  वास्तविक  व्यय  होगा  राज्य  सरकारें  उसमें  से  अनावर्ती  व्यय  का  75  प्रतिशत

 और  आवर्ती  व्यय  का  50  प्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  प्राप्त  कर  सकेंगी  |

 मद्रास  राज्य  में  परिवार  नियोजन

 2242.  श्री  राजा  राम  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 क्या  सरकार  को  हाल
 में  मद्रास  सरकार  से  परिवार  नियोजन  सम्बन्धी  कोई  योजना  प्राप्त

 हुई है

 यदि  तो  क्या  उस  पर  कोई  निणंय  कर  लिया  गया है  ;  और

 उस  का  ब्यौरा  1: 228

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  :  हों

 और  :  प्रस्ताव  सरकार के  विचाराधीन

 कावेरी  से  बिजली  बनाना

 2243.  श्री  राजा  रास  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  कावेरी  नदी  के  बहते  पानी  से  बिजली  बनाने  के  प्रस्ताव  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  और

 उस  पर  कितना  व्यय  होने  की  संभावना  है
 ?

 सिचाई  और  विद्युत
 मंत्री  Fo  ल०  नहीं

 और
 :  प्रश्न न  नही दीं  उठते  |
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 887  (Saka)

 मद्रास  में  ग्रामीण  आवास  योजना

 2244.  श्री  राजा  राम  :  क्या  निर्माण और  आवास  मन्त्री  यह  ब्र ताने की  कृपा  करेंगे  कि  1965-

 66  में  मद्रास  में  ग्रामीण  आवास  योज़ना  के  लिये  कितनी  रकम  नियत  की  गई  और  ata  तक  वास्तव  में

 कितनी  रकम  खर्चे  की  गई  ह ै?

 निर्माण  और  आवास  मंत्री  मेहेरचन्द  मद्रास  राज्य  में  चालू  वर्ष  के  दौरान  ग्रामीण

 आवास  योजना  के  लिए  5  लाख  रुपये  की  निधि  नियत की  गयी  है  ।  तथापि  प्रथम  चार  महीनों  में  अर्थात्‌

 अप्रैल से  जुलाई  1965 तक  उनके  द्वारा  कोई  खर्चा  नहीं  किया  गया  है  |

 केरल  में  ६  परियोजनाओं

 2245.  श्री  श्रीनारायण  दास  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केरल  राज्य  द्वारा  भेजी  गई  विद्युत  परियोजनाओं  की  सूची  की  गई  अन्तिम  रूप
 से

 जांच

 कर  ली  गई  है  ;

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  है  ;  और

 (7)  कितनी  परियोजनाओं  स्वीकार  कर  ली  गई  हैं  तथा  उनके  लिये  कि |  क  | द
 तभी Mies  कम  की  मंजूरी  दी

 गई

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  Fo  ले  wa):  से  (a):  विवरण  संलग्न  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  gto  4871/65  ।  ]

 Bagmati  Scheme

 2246.  Shri  Bibhuti  Mishra  :

 e | Shri  K.  N.  Tiwary

 Shri  N.  P.  Yadab  :

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Government  propose  to  take  over  the  Bagmati
 Scheme  for  execution  during  the  Fourth  Five  Year  Plan  and

 (b)  if  so,  the  estimated  benefits  likely  to  accrue  from  this  scheme?

 The  Minister  of  Irrigation  and  Power  (Dr.  K.  L.  Rao)  :  (a)  The
 Government  of  Bihar  propose  to  take  up  a  comprehensive  flood  control  scheme
 as  also  an  irrigation  scheme  on  the  Bagmati  river  during  the  Fourth  Five  Year
 Plan.

 (9)  The  flood  control  scheme  is  expected  to  protect  an  area  of  455  sq.
 miles  in  Bihar  and  the  Irrigation  Scheme  is  expected  to  irrigate  an  area  of  about

 1-78  lakh  acres.

 पंजाबी  सुबा  आन्दोलन  में  पेंशनरों  का  भाग  लेना

 2247.  श्रीमती  सावित्री  निगम  :  कया  fae  मंत्री  1  1965  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या

 687  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन  पेंशनरों  को

 मिलनी शुरू  हो  गई  है  ;  और  जिन्हों  ने  पंजाबी  सुबा  आन्दोलन  में  भाग  लिया  अब  फिर
 पेंदान
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 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण

 +  पं दान रों  के  तीनਂ  मामले  सरकार  के  सामने
 वित्त

 dat  ति०  त०  सेनिक

 लाये  गये  हैं
 ।  इन  मामलों  में  पे  शन  फिर  से  चाल  कर  दी  गयी  असैनिक  पेंशनर  का  ऐसा  कोई  मामला

 सामने  नहीं  आया

 सवाल  ही  पैदा  नहीं  होता ।

 सामान्य  अंशों  में  )  में  पूंजी  लगाना

 2248.  श्रीमती  सावित्री  निगम  :  क्या  वित्ता
 मंत्री

 25  मोच  1965  के  तारांकित
 प्रशन

 संख्या

 569  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  नये  औद्योगिक  उद्यमों  में  सामान्य  अंधों

 )  में  पूजी  लगाने
 के

 सम्बन्ध में  24  1964  को  घोषित की  गई  कर  ऋण  प्रमाणपत्र

 योजना  के  परिणामों  का  अनुमान  लगाया  गया  ह ै?

 चित्त  मंत्री  ति०  त०  कृष्णामाचारी )  :  कर-जमाया  योजना  क्रैडिट  सर्टिफिकेट  स्कीम )

 जिसकी  घोषणा  लोक-सभा में  24  1964  को  की  गयी  अब  वित्त  1965 में

 शामिल  कर  लिया  गया है  ।  इस  बीच  योजना  का  ब्यौरा तैयार  कर  लिया  गया  है  और  अनुमान  है  कि  उसे

 जल्दी  ही  अधिसूचित  कर  दिया  जायगा  ।  निवेश  सम्बन्धी  वातावरण  में  सुधार  करने  के
 लिए

 सरकार  ने

 हाल  में  जो  कई  उपाय  किये  हैं--जैसे  एकक  न्यास  ट्रस्ट )  और  औद्योगिक  विकास बैंक  ( ATE

 डी०  बी० )  की  19  5-66  के  बजट  और  अगस्त  1965  के  बजट  में  करों  सम्बन्धी

 रियायतें  देना  और  कुछ  नियंत्रणों  को  ढीला  करना--कर-जमापत्र
 योज॑ना

 उनमें  से  एक  है  ।  इसलिये  यह

 महसूस
 किया  जा

 सकता  है  कि  यह  अनुमान  लगाना
 कठिन  है  कि  नय  औद्योगिक  प्रतिष्ठानों  के  सामान्य

 शेयरों  में  पूंजी  लगाये  जाने  इन  उपायों  में  से  प्रत्येक  का  अलग  से  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 चित् तो नी  बांध

 2249.  श्री  रामेश्वर  तांदिया

 श्री  राम  रख  यादव

 क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री यह  बताने की  करेंग  कि :

 क्या यह  सच  है  कि  सरकार ने  बड़ी  गंडक  नदी  की तबाही से  चितोड़ी  बांध की  सुरक्षा  के  लिये

 दीर्घकालीन  उपाय  निकालन ेके  लिये  एक  तकनीकी  समिति  स्थापित  की  है  ;

 और यदि  तो  उसके  सदस्य  कौन हैं  और  निर्देशित  क्या  हैं
 ;

 क्या  कोई  प्रतिवेदन  दिया  गया  है  ।

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  Fo  ल०

 समिति  निम्न  प्रकार  से  बनी  है

 केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  अयोग  o  अध्यक्ष (  1

 (2)  मुख्य  अभियन्ता  उत्तर  प्रदेश  क  सदस्य

 (3)  मुख्य  अभियन्ता  बिहार

 (4)  उत्तर  पूर्वी  रेलवे

 (5)  मुख्य  बाढ़  केन्द्रीय  जल  तथा  frag  आयोग

 2325



 Written  Answers  WD  CP
 Sen  tember  16,  1965

 दारान  विषय  निम्नलिखित  हैं  :--

 (  1)  चितौनी  घाट  तक  नेपाल-यू  ०  पी  बिहार  सीमा  के  त्रि संगम  के  अनुस्त्रोंत  दक्षिण  तट  पर  की

 पहुंच  के  विद्वेष  संदर्भ  में  बड़ी  गण्डक  नदी  कीं  बाढ़  समस्या  का  पुनरवलोकन  करना  |

 (2)  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  नदी  के  दक्षिण तट  पर  निर्मित  विविध  संरक्षण  कार्यों  सहित

 चितौनी  बंध  द्वारा  भूतकाल  में  किये  गये  संरक्षण  को  निर्धारित  करना  ।

 (3)  कुछ  वर्षों की  बाढ़  ऋतु  के  दौरान  इस  तटबंध  द्वारा  भूतकाल में  किये  गये  अपर्याप्त  संरक्षण
 के  लिये  उत्तरदायी  कारणों  का  अध्ययन  करना |

 (4)  बंध  और  इस  के  विविध  सं  रक्षण  कार्यों  का  निर्माण  किस  तरह  किया  जाए  कि  वे  प्रभावकारी

 हों  और  सुरक्षा  प्रदान  करें  इसके  लिये  मानक  तैयार  करना  और  इन  उद्देश्यों  की  पूर्ति  के  लिये  प्रणाली

 में  सुधार  लाने  के  लिये  सुझाव  देना  ।

 आशा  है  कि  समिति  अपनीਂ  रिपोर्ट  1965  के  अन्त  तक  प्रस्तुत
 कर

 देगी
 ।

 बिहार  में  सोन  area

 2250.  श्री  प्र०  to  चक्रवर्ती

 श्रीमती  साबित्री  निगम

 क्या  सिखाएं  और  विद्युत  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  में  सोन  बांध  का  कंक्रीट  का  लम्बा  ढांचा  पुरा  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  इस  बांध  से  कितनी  भूमि  में  सिचाई  हो  सकेगी

 क्या  लोहे  के  तथा  जल  कपाट  बनाने  में  कोई  कठिनाई  हैं  ;  और

 सड़क  पुल  यातायात  के  लिये  कब  खोला  जायेगा  ?

 सिचाई  और
 विद्युत  मंत्री  कु०  ल०  राव  ):

 कपाटों
 और  कवियों  के  प्रतिष्ठापन  को

 छोड़  कर  बराज  का  निर्माण  पूर्ण  हो  चुका है  ।

 इस  नय  बराज  से  वर्तमान  सोन  नहर  की  7.  32  लाख  एकड़  भूमि  के  स्थान  में  सिचाई  पक्की

 हो  जाएगी  ।  सोन  पुनरूँपण  कार्यों के  पूर्ण  हो  जाने पर  3.  07  लाख  एकड़  अतिरिकत  aa  में  सिचाई  हो

 जाएगी
 ।

 जब
 दोनों

 सोन  उच्चस्तरीय  नहरें  स्वीकार  हो  जाएंगी  और  उनका  निर्माण  हो  तब

 2.52 लाख  एकड़  और  शुद्ध  क्षेत्र में  भी  सिंचाई की  जाएगी

 कपाटों  के  लिये  अपेक्षित  विदेशी  सामग्री  प्राप्त  करने  और  देशी  संसाधनों  से  इस्पात  प्राप्त

 करने  में  कुछ  कठिनाई  हुई  आशा  है  कि
 कपाटों

 का  प्रतिष्ठापन  1966  में  पूर्ण  हो  जाएगा  |

 दराज  पर  सड़क  पुल  को  यातायात  के  लिये  2  1965  को  खोल  देने  की  संभावना

 है

 उत्तरी  कोइल  नदी  पर  उंचा  बांध

 2251.  श्री  प्र०  to  चक्रवर्ती  :

 श्रीमती  सावित्री  निगम

 क्या  सिचाई  और  fara  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अतिरिक्त  सिचाई  सुनिश्चित  करने
 के  लिये  बिहार  सरकार  ने  सोन  नदी  की  सहायक

 नदी  उत्तरी  कोइल  नदी  पर  160  फूट  उंचा  बांध  बनाने  की  एक  योजना  प्रस्तुत  की  है  ;  और
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 यदि  तो  क्या  परियोजना  का  कार्य  आरम्भ  करने  के  लिये  आवश्यक  स्वीकृति  दे  दी  गई

 ।

 ताई

 और  fara  मंत्री  (Sto  Fo  ल०  a

 बिहार  सरकार  ने  अपनी  चौथी  योजना  में  इस  परियोजना  को  शामिल  करने  के  लिय  प्रस्ताव

 रखा  है  |  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग
 इस  परियोजना  की  रिपोर्ट  और  प्राक्कलन  की  जांच  कर  रहा

 2 Ke)  इस  समय  परियोजना  पर  काय॑  आरम्भ  करने  की  अनुमति  का  प्रत  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  के  अस्पताल  में  मरी  महिला  की  हड्डी  में  लोहे  का  टुकड़ा

 2252.  श्री  रामेश्वर  टाटिया  :  राम  हर  यादव
 :

 at  यशपाल  सिह  श्रीमती  तारके श्व रो  सन्हा  :

 श्री  बागड़ी  श्रीमती  सावित्री  रींगस
 :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  इस  बात  का  पता  लगाने  के  लिये  जांच  का  आदेश  दिया  है

 कि  9  1965  को  दिल्‍ली  के  एक  अस्पताल  में  मरी  एक  स्त्री  की  हड्डी  में  आठ  इंच  लम्बा  लोहे  का  टुकड़ा

 केसे  पाया  गया ;

 यदि हां  जांच  का  क्या  निष्कर्ष  निकला है  ;  और

 इस  के  लिय  उत्तरदायी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  जी  हां  ।

 इस  जांच  पड़ताल  के  निष्कर्षों  के  अनुसार  श्रीमती  फूलवंती  की  eg  में  सर्जिकल  आपरेशन

 के  समय  एक  कुण्ट्रकार  कील  लगा  दी  गई  और  हट्टी  के  जुड़ने  के  लिये  इसे  वहीं  रखने  के  लिये  लगाया  गया

 था |

 ह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  उपयुक्त  शल्य  चिकित्सा  विधि  एक  सुविख्यात  एवं  स्वीकार्य  तकनीक

 दिल्‍ली में  wera

 यह
 बताने 2253.  श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा :  क्या  निर्माण  और  आवास  मस्ती  नट  acd  की  कृपा  करेंगे

 कि

 तप
 में क्या  इस  बात  का  अनुमान  लगाया  गया  हैं  कि  आगामी  दस  नन  दिल्‍ली  की  बढ़ती  हुई

 जन  संख्या  के  लिय  लगभग  कितने  मकानों  की  आवश्यकता  होगी  ;  और

 यदि  तो  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  के  लिए  मकानों  की  इस  समस्या  को  कैसे  हल  करने  का

 विचार  है

 निर्माण  और  आवास  मंत्री
 मेहेरचन्द

 और
 :

 पनप
 जी  अगले  10  वर्षों

 के  दौरान  1  जी  में  बनने  वाले  मकानों  की  लगभग  संख्या  जैसे  कि  दिल्‍ली
 कके

 लिए  मास्टर  प्लान  से  संबंधित

 निर्माण  काय
 के

 अध्ययन
 )

 में  अनुमानित  निम्न  प्रकार  है  ;
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 1966-75  के  दौरान  प्रस्तावित  आवास  कार्यक्रम

 धर्म  मद  aay.  में  पांचवी  योजना  में  कुल

 संख्या  अर्थात्‌  1966-71  1971-76

 में  बनाये  जाने  वाले  में  बनाये  जाने  वाले

 मकानों  की  संख्या  मकानों  की  संख्या

 सरकारी  मकान  67,000 30,000

 अनधिकृत  तथा  कम

 लागत  के  मकान  25,000  25,000  50,000

 निजी  मकान  95,000  127,500  222,500

 et  ened  ee  th

 कुल  150,000  189,500  339,500

 सरकारी  और  गेर-सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  मे ंआवास-कराये क्रम  को  आधा  बढ़ाने  के  लिए  प्रयत्न  किये

 जा  रहे

 दामोदर  घाटी  निगम

 2254.  श्री  सुबोध  हंसना
 ry श्री  Ho  च०  सामन्त  :

 क्या  सिचाई  और  fara  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 क्या  1964-65  में  दामोदर  घाटी  परियोजना  से  उत्पन्न  सिचाई  क्षमता  का  उपयोग  किया

 गया  हैं  ;

 यदि  तो  कितनी  क्षमता  का  उपयोग  किया  गया  ;  और

 कम  उपयोग  होने  के  क्या  कारण
 हैँ

 ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  कु०  ल०  और  :  1964-65  के  दौरान

 खरीफ  सिचाई  के  लिय  7)  15,000  एकड़  की  और  रबी  सिचाई  के  लियेਂ  55,000  एकड़  की  सम्भाव्यता

 उत्पन्न की  गई  थी  ।  इसके  प्रति  खरीफ  के  लिये  6,  53,816  एकड़  और  रबी  के  लिये  37,983  एकड़
 में  वास्तविक  उपयोग  किया  गया  ।

 खरीफ  फसलों  में  कमी  आवश्यक  मार्गों  और  क्षेत्र-नालियों  के  अपूर्ण  रह  जाने  के  कारण

 हुई  आशा  हैं  कि  रबी  सिंचाई  में  जो  थोड़ी  सी  कमी  रह  गई  है  उसको  पूरा  कर  दिया  जाएगा  |

 अशोक  होटल  नई  दिल्‍ली

 2255.
 श्री  हुकुमचंद  कछवाय  :  क्या  निर्माण  और  आवास  मस्ती  यह बताने की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अशोक  होटल  के  निर्माण का  सब  से  क  q  oy  or च  न  केन्द्रीय  लीक  निर्माण

 विभाग  को  अनुसूचित  दरों  से  1/7  प्रतिशत  था  ;
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 क्या  यह  भी  सच  है  कि  वह  जो  पहले  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  की  अनुसूचित  दरों

 से  साढ़े  बारह  प्रतिशत  अधिक  दो  प्रतिशत  कम  कर  दिया  गया हैं  ;  और

 ,
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  निम्नतम  टेण्डर  स्वीकार  न  करने  की  क्या  परिस्थितियां

 निर्माण  और  आवास  मंत्री  मेहेरचन्दे  :  से  अगस्त  1955

 अर्थात्‌  लगभग  10  वर्ष  पु  दिये  गय  काम  की  ओर  संकेत  है  ।  अशोक  होटल  का  निर्माण उस  सबसे  कम

 टेंडर  देने  वाले  को  नहीं  दिया  गया  था  जिसने  कि  1950  की  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  की  अनुसूचित
 दर  से  1/7  प्रतिशत  कम  कोट  किया  क्योंकि  होटल  परियोजना  के  प्रवर्तकों  के  द्वारा  वहू  इस  कायें

 के  लिए  उपयुक्त  नहीं  समझा  गया  था  ।  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  की  1950  की  अनुसूचित  दर  से

 123  प्रतिशत  अधिक  टेंडर  कोट  करने  वाले  से  बात  चीत  की  गयी  थी  क्योंकि  नह  विश्वसनीय  समझा

 जाता  था  तथा  उसने  अपने  कुटेशनो  नका  124  प्रतिशत  से  घटा  कर  2  प्रतिशत  अधिक  कर  दिया  था  ।

 निर्माण  कार्य  उसी  को  दे  दिया  गया  था  ।

 राज्य॑  सरकारों  को  बिदेशी  मुद्रा

 2256.  श्री  विद्याचरण  शुक्ल  श्री  चालक  :

 श्री  अ०  सि०  सहगल  :  श्रीमती  मिनीमाता  :

 श्री  ज्वा०  प्र०  ज्योतिषी  :  श्री  हरि  विष्णु
 कामत  :

 श्री  बाडिया

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1963-64  और  1964-65
 में

 विभिन्न  राज्य  सरकारों  को  कितनी
 विदेशी  मुद्रा

 दी  गई  ;
 आर

 उन  शीर्षों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन  के  अन्तरगत  यह  विदेशी  मुद्रा  मंजूर  की  गई  ?

 वित्त  मंत्री
 ति०  ति०  कृष्णमाचारी  )

 :  और  :  जैसा कि
 25  1965  को

 सभा  में  अतारांकित  प्रबल  संख्या  1566  के  उत्तर  में  बताया  वर्तमान  प्रणाली  के  विदेशी

 मुद्रा  का  निर्धारण  राज्य-वार  नहीं  किया  जाता  ।  राज्य  सरकारों से  विभिन्न  प्रयोजनों  और  पा योजनाओं

 के  लिये  जो  प्रस्ताव  प्राप्त  होते  उन  पर  ,  विदेशी  मुद्रा  सम्बन्धी  स्थिति  की  दृष्टि  स ेसमय-समय

 रित  नीति  के  उनके  गुण-दोषों  के  आधार  पर  विचार  किया  जाता  निर्धारित  गयी  विदेशी

 मुद्रा  का  ब्यौरा  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 Irwin  Hospital

 2257.  Shri  Bagri  Will  the  Minister  of  Health  be  pleased  to  state Ors  गी

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  an  air-conditionirg  plant  of  Irwin  Hospital  was
 bur..t on  28th  June,  1965;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;

 (c)  the  total  loss  sustained  as  a  result  of  accident;  and

 (d)  the  persoxs  responsible  therefor?

 The  Minister  for  Health  (Dr.  Sushila  Nayyar)  :  (a)  to  (d).  The  motor
 of  the  sealed  compressor  was  burnt  on  account  of  fluctuatir g  voltage.  The  esti-
 mated  cost  of  repairing  the  motor is  about  Rs.  700.
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 a
 हेमा

 श्री Ho  पता  स्वामी : 2258.  श्री  द०  ब०  राजू :

 श्री  बागड़ी  :  श्री  लक्ष्मी  दास  :

 श्री  कोयला  वैंकया  :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पिछले  ag  हैज़ा  रोग  में  काफी
 वृद्धि  हुई  है  ;

 इस  को  रोकने  के  लिये  क्या  किये  वाही  की  गयी  है  और

 (7)  1964 से
 31  ata  1965  तंक  राज्यवार  कितने  व्यक्तियों को  हैज़ा  हुआ  तथा

 उन  में  से  कितने  व्यक्ति  मर  गये  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  :  गुजरात  और  जहां  की

 भेजे  के  रोगियों  में  वुद्धि  हुई  के  अलावा  शेष  सभी  राज्यों  में  और  संघ  क्षेत्रों  में  हैजे  के  रोगियों  की  काफी

 कमी हुई  हैं  ।

 सम्बंधित  राज्य  सरकारों  ने  आवश्यक  निरोधक  तथा  पूर्वांधायी  कदम  उठाये  हैं  जैसा  कि

 टीके  लगाने  के  आन्दोलन  को  तेज  पीने  के  पानी  के  स्त्रोतों  को  कीटाणु  रहित  करना  और  प्रभावित

 क्षेत्रों  में  रोगियों  के  लिये  अस्पतालों  की  स्थापना  करना  |

 (2)  केन्द्रीय  सरकार  ने  विशेषज्ञ  दलों  को  प्रभावित  क्षेत्रों  हजा  फूटने  के  कारण  जानने  और

 इस  को  रोकने  के  लिये  उचित  उपायों  का  सुझाव  देने  के  लिये  नियुक्त  किया  था  और  उन्होंने  उन  राज्य

 सरकारों  को  हैज़ा  के  टीकों  की  दवाई  अधिक  मात्रा  में  भेजने  के  भी  प्रबन्ध  किये  थे  जिन्होंने  इस  के  लिये

 कहीं  था  ।

 1  1964 से  31  1965  की  अवधि के  दौरान  जिन  राज्यों में  जितनी  संख्या

 में  हैजा
 से  जितने

 व्यक्ति  पीड़ित  हुये  तथा  जितने  मरे  वे  इस  प्रकार  हैं  —o—

 राज्य  रोगियों  की  मृतकों  की

 संख्या  संख्या

 आंध्र  प्रदेश  14,011  5,045

 असम  785  311

 बिहार  3,354  1,143

 गुजरात  1,353  118

 क जम्मू  और  काश्मीर

 केरल  1,719  183

 मद्रास  5,338  1,171
 मध्य  प्रदेश  961  392

 महाराष्ट्र  10,124  2,466

 मैसूर  3,204  1,041

 उड़ीसा  818  370

 उत्तर  प्रदेश  749  191

 पश्चिमी  बंगाल  4,192  1,448
 दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  1

 मणिपुर  125  44

 पांडिचेरी  228  29

 न
 जोड़  46,962  13,952
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 Designing  of  Thermal  Power  Stations

 2259.  Shri  Bagri  Shri  P.  G.  Sen

 Shri  D.  C.  Sharma  Shri  Kapur  Singh  :

 Shri  Mahadeva  Prasad  :  Shri  Solanki  :

 Shri  Baswant  :  Shri  Madhu  Limaye  e

 Shri  Ram  Sewak  :  Shri  Ram  Sewak  Yadav  :

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Government  have  entered  into  an  agreement  with

 the  U.S.  8.  Government  under  which  Russia  would  impart  training  to  Indian

 Engineers  in  designing  Thermal  Power  Stations;

 (b)  ifso,  the  main  features  therecf;  and

 1८)  whether  a  copy  thereof  will  be  laid  on  the  Table?

 The  Minister  of  Irrigation  and  Power  (Dr.  K.L.  Rao)  :  (a)  A  pro-

 posal  is  under  consideration  to  obtain  the  services  of  five  Soviet  Specialists
 to

 sion.

 asist  the  Thermal  Designs  Organisation  of  the  Central  Water  and  Power  Commis-

 (b)  The  detailed  terms  and  conditions  are  under  negotiation.

 (c)  Does  not  arise.

 अंग्रेज़ों  प्रतीकों

 2260.  श्री  सुरेद्र पाल  सिह  :

 श्री  रघुनाथ  सिह  :

 क्या  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 पिछलेਂ  कुछ  वर्षों  में  राजधानीके  महत्वपूर्ण  स्थानों  से  ब्रिटिश  वायसरायों  और  जनरलों  की

 जो  प्रतिमाएं  हटाई  गई  हें  क्या  उनको  उपयुक्त  स्थानों  पर  रख  दिया  गया है  ;  और

 यदि  हां  तो  उनको  कहां  रखा  गया है  और  दिल्‍ली  के  सार्वजनिक  स्थानों  से  एसी  कितनी  और

 प्रतिमाएं  अभी  हटानी  बाकी  है  ?

 निर्माण  और  आवास  मंत्री  (att  मेह  रचना  :  और  :  बारह  में  से  नौ  प्रतिमा
 यं

 हटाई  जा  चुकी  इनमें  से  दो  विक्टोरिया  मेमोरियल  हाल  कलकत्ता  में  हैं  तथा  एक  रायल

 नॉर्थन  आईलैंड  को  हस्तान्तरित  कर  दी  गयी  ।  अन्य  प्रतिमायें  प्रदर्शनी  मैदान  में  रख  दी  गई  हैं  ।  इनको

 पुरानी  दिल्‍ली  में  को  रोनेशन  पिलर  के  नज़दीक  विकास  किये  जाने  वालेਂ  प्रस्तावित  पाक  में  स्थापित  कर

 दिया  जायेगा  |

 आयकर  कर्मचारी

 2261.  श्री  स०  मो ०  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  लगभग  सभी  आकर  ए  रों  में  अनेक  ऐसे  कर्मचारी  हैं  जिन्हें

 स्थिरता  निधि  में  से  भुगतान  किया  जाता  है  और  जिन्हे  श्रेणी  के  कर्मचारी  के  न्यूनतम  वेतन  के

 बराबर  भी  वेतन  नहीं मिल  रहा  है  ;

 2331



 Written  Answers  Bhadra  25,  1887  (Saka)

 क्या ये  कमेंट्री इस  रूप  में  10  वर्ष से  भी  अधिक a  काम  कर  रहे  और

 यदि  तो  इसको  ठीक  करने  के  लिये  सरकार  ने  नया  कदम  उठाये  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  fao  ao  :  विभिन्न  आकर  दफ्तरों  में  कुछ  ऐसे  कर्मचारी

 हैं  जिन्हें  अक  स्थिरता  निधि  में  से  मजदूरी  दी  जाती है  |  ऐसे  व्यक्ति  उस  काम  पर  लगाय  जाते  हैं  जिसके

 लिये  नियमित  पूरे  समय  कार्य  करने  वाले  कर्मचारियों  की  आवश्यकता  नहीं  होती  ।  मौजूदा  नियमों  के

 अधीन  वे  बाजार  दर  या  सूची  में  दिये  गये  तुलनात्मक  कामों  के  लिये  विभिन्न  राज्य  सरकारों  द्वारा  नियत

 कमसे  कम  मजदूरी  में  से  जो  भी  अधिक  उसके  मुताबिक  मजदूरी  पाने  के  हकदार  हैं  ।

 आकस्मिकता  निधि  में  से  भुगतान  किय  जाने  वाले  25  कर्मचारी  ऐसे  हैं  जो  इस  तरह

 10  वर्ष  से  भी  अधिक  समय  से  काम  कर  रहे  |

 एसे  कमेंचारियों  को  नियमित  संस्थापन  में  लेने  के  बारे  में  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती

 है  एसी  एक  समीक्षा  हाल  ही  में  शुरू  की  गई  थी  और  वे  सभी  पद  जो  नियमित  संस्थापन  में  लाये  जाने

 योग्य  होंगे  उन्हे  नियमित  बना  दिया  जायगा  |

 राज्यों  में  उद्योग  का  विकास

 2262.  श्री  रघुनाथ  सिंह  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  तृतीय  पंच  वर्षीय

 योजना  अवधि  में  वर्तमान  उद्योगों  के  विकास  अथवा  विस्तार  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  को  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  कितनी  कितनी  राशि  दी  गई  है  ?

 योजना
 मंत्री

 ब०  रा०  भगत )
 :  बड़े  तथा  मझोले  उद्योगों  और  ग्रामोद्योग  एवं  लघु  उद्योगों  के

 लिए  तीसरी  योजना  में  स्वीकृत  व्यय-व्यवस्था  तथा  सम्भावित  खर्चे  को  द्शते  हुए  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल  ofto  4872/65]

 तुंगभद्रा  नहर

 2263.  Mt  कोयला  वैकेया  e ह

 श्री  स०  ना०  स्वामी :

 श्री  दास  :

 क्या  सिचाई  और  चक  मंत्री  25  1965  के  अतारांकित  wet  संख्या  1577  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  HTT  प्रदेश  सरकार  द्वारा  तुंगभद्रा  उच्च  स्तर  नहर  योजना  के  लिये  मांगी  गयी  चालू
 वर्ष  के  लिये  155.  40  लाख  रु०  की  अतिरिक्त  ऋण  सहायता इस  बीच  दे  दी  गई  है  ;

 यदि  तो

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 गत  वित्तीय  वर्ष  के  लिये  राज्य  सरकार  द्वारा  मांगी  गई  175.  46  लाख  रु०  की  सहायता

 को  घटा
 कर  125  लाख  रु०  करने के  क्या  कारण  हैं  ?

 ं

 सिंचाई
 और  विद्युत  मंत्री  Fo  ल०  :  से  :  नहीं  ।  मामला  विचाराधीन

 इस  बात
 का  विचार करते  हुए  कि

 चरण
 1  में  कुछ  एसी  मद्दे  होंगी  जिनकों  1966

 की  लक्ष्य  तिथि  के  बाद  भी  जारी  रखा  जा  सकता  और  कि  राज्य  सरकार  अपने  आप  ही  कुछ  संसाधन

 ढूंढ  निकालने
 में

 समय  हो  सकती  1964-65  के  लिये  अति  रिक्त सहायता  को  कम  कर  दिया  गया  ।
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 दिल्‍ली  में  बाढ़  नियंत्रण

 2264.  श्री  कोयला  वेश्या  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यहाँ  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  तथा  उसके  आस  पास  के  क्षेत्रों  में  बाढ़  समस्या  पर  विचार  करने  तथा  बाढ़  नियंत्रण

 उपायों  का  सुझाव  देने  के  लिये  कोई  विश्लेषण  समिति  नियुक्त  की  गई  है  ;

 यदि  तो  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं  ;

 क्या  कोई  प्रतिवेदन  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  सिफारिशें  क्या  हैं  ;  और

 सरकार  ने  उन  पर  क्या  निर्णय  किया है
 ?

 सिचाई और  विद्युत्‌  मंत्री  कु०  ल०  हां ।

 (1)  श्री  मोती  सिचाई  व  बिजली  मंत्रालय  अध्यक्ष

 (2)  श्री  एम०  एल ०  मुख्य  दराज  )
 पंजाब  सदस्य

 (3)  श्री  किशोरी  लाल  ,  मुख्य  अभियन्ता  )  राजस्थान

 सरकार  सदस्य

 श्री  foto  अतिरिक्त  मुख्य
 दिल्‍ली  प्रशासन  सदस्य

 rand
 )  श्री  के०सी

 ०  केन्द्रीय
 जल  विद्युत्‌

 यन coat  सदस्य-सचिव आयोग  वे  दिल्‍ली  प्रशासन मे  मुख्य  अभि  |  दिस  |  1,

 बाढ़  नियंत्रण

 और  :  एक  विवरण  संलग्न  है  |  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या

 एल०  eto  4873/65  |]

 राजस्थान  आवास  सर्वेक्षण

 2265.  श्री  तहसील  :  क्या  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  में  संख्या  वादों  द्वारा  किये  गये  सर्वेक्षण  से  यह  बात  सामने  आई  है  कि  राजस्थान

 के  अरे  से  अधिक लोग  एक  कमरे  वाले  मकानों में  रहते  हैं  ;

 क्या  इनमें  से  50  से  60  प्रतिशत  मकान  ए  से  हैं  जिनमें  से  प्रत्येक  मकान में  4  से  10  सदस्यों

 का  एक  परिवार  रहता है  ;  और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  राजस्थान  में  मकानों  की  स्थिति  सुधारने  कालिया  कितनी  सहायता  दी

 निर्माण
 और

 आवास  मंत्री  मेहेरचन्द
 :

 जी  1961  की  जनगणना के  अनुसार
 लगभग  51  प्रतिशत  गृहस्थियां  एक  कमरे  के  टैनमैन्टों  में  रहती  थीं  ।

 जी  जयपुर  शहर  के  धनी  आबादी  वाले  क्षेत्रों  में  ।

 (*T)  विभिन्न  सामाजिक  आवास  योजनाओं  के  लिए  अब  तक  केन्द्रीय  सरकार ने  राजस्थान  सरकार

 को  4.  92  करोड़  रुपये  दिये  हैं  ।  इसी  प्रयोजन  के  लिए  3.  9  करोड़  रुपय  की  एक  अन्य  राशि  भारत

 के  जीवन  बीमा  निगम  की  उपलब्ध  निधि में  से  दी  गयी  है  ।
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 पोस्टर  बेक

 2266.  श्री  विभूति  मिश्र  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  कंरट  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकारी
 जोधपुर

 बैंक  के  कार्यालय  उसके  पद  ग्रहण

 करन ेके  गबन  की  एक  घटना  हुई  है  ;

 यदि  तो  कितनी  राशि  गबन  की  गई

 क्या  सरकार  ने  कार्यालय  का  निरीक्षण  किया  और

 क्या  सरकार ने  सरकारी  परिसमापक  के  विरुद्ध  अब  तक  कोई  कार्यवाही  की  है
 ?

 faa  मंत्री  fro  त०  कृष्णम्माचारों  )  और
 सरकारी  जोधपुर

 जैसा  कोई  पदाधिकारी  नहीं  है  ।  फिर  भी  1965  में  राजस्थान  उच्च

 से  संलग्न  सरकारी  परिसमापक  के  कार्यालय  में  51,400  रुपय  के  गबन  क  पता  लगा  था  ।

 समवाय  विधि  ais  के  प्रादेशिक  निदेशक  द्वारा  उस  कार्यालय  का  नियमित  रूप  से  निरीक्षण

 THAT  |

 लेखा  परीक्षकों  की  रिपोर्ट  के  आधार  सरकारी  परिसमापक  जो  fe  अंशकालिक  अधिकारी

 के  स्थान  पर  पूर्णकालिक  सरकारी  परिसमापक  लगा  दिया  गया  है  और  उसको  कहा  गया  है  कि  वह

 सारे  रजिस्टर  तैयार  करे  और  लेखा  तथा  रोकड़  वहीਂ  अनुरक्षण  संबंधी  सब  आदेशों  का  पालन  करे  ।

 पुलिस  ग़बन  के  मामले  की  जांच  कर  रही  है  और  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  पहले  सरकारी  परिसमापक  के

 विरुद्ध  कार्यवाही  करेगी  |

 सरकारी  क्षेत्र  में  उपक्रम

 2267.  डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी
 :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पिछले  पांच

 वर्षों  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  ने  प्रति  वर्ष  कितनी  विदेशी  मद्र  कमाई  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों

 के  कुल  उत्पादन  और  इस  अवधि  में
 उन  के

 द्वारा  खर्च  की  गई  विदेशी  मुद्रा  के  साथ  इसका  क्या  अनुपात

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  कृष्णामाचारी )  :  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथासमय  सभा

 पटल  पर  रख दी  जायेगी  ।

 सिगरेट  पीना

 2268.  श्री  रघुनाथ  fag  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 अमरीका

 के
 राष्ट्रपति  की  डिक्री  की  तरह

 का
 कोई  प्रस्ताव  है  किਂ  प्रत्येक  सिगरेट  के

 डिब्बे  पर  यह  लिखा  जाय  कि  सिगरेट  पीना  स्वास्थ्य  के  लिये  हानिकारक  और

 यदि  तो  आदेश  कब  जारी  किया  जायेगा
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  नायर )  जी

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता

 फरीदाबाद  में  केन्द्रीय लोक  निर्माण  विभाग  के  कर्मचारी

 2269.  डा०
 लक्ष्मी मल्ल  सिघवी

 :
 कया  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच
 है  कि  फरीदाबाद  में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में

 काम
 करने  वाले  तमंचा  रियों

 को
 1

 1964
 से

 नगर  भत्ता  और  मकान  किराया  भत्ता  नहीं  दिया  गया  है  ;
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 और क्या  1  1964 से  उक्त  भत्तों
 को

 देने
 का

 कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इसका  क्या  कारण

 निर्माण  और  आवास  मंत्री  से हेर चन्द  खन्ना  )  :  फरीदाबाद  में  रहने  वाले  और  वहीं  पर

 कार्य  करने  वाले  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  क्यारी  अभी  तक  किसी  नगर  भत्ता  अथवा  मकान

 किराया  भत्ता  के  पात्र  नहीं  तथापि  एसे  कर्मचारी  जो  कि  दिल्‍ली  में  रहते  हें  लेकिन  फरीदाबाद  में

 कार्य  करते हैं  उन्हें  1-  7-65 से  दिल्‍ली  की  दर  पर  नगर  भत्ता  तथा  मकान  किराया भत्ता  दिया  गया  है  |

 जी  नहीं  ।

 वर्तमान  नियमों  के  अन्तर्गत  नगर  भत्ता  तथा  मकान  किराया  भत्ता  पूर्वव्यापी  स्वीकृत  नहीं

 fara TT

 खि  |  फरीदाबाद  को  वग  क्लास  स्थान  50,000  और  इसके
 अधिक

 जनसंख्या  वाला

 में  शामिल  करने  का  प्रस्ताव  in fax ताराधीस है  |

 राष्टीय  बचंतों  में  निगमित  क्षेत्र  का  योग

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करने  कि 2270.  श्री  Ho}  Ao  बरुआ

 क्या  राष्ट्रीय  व्यावहारिक  अनुसन्धान  परिषद
 द्वारा  किय  गय  हाल  के  सर्वोक्षण  से  पता  चला

 है  कि  भारत  में  वास्तविक  राष्ट्रीय  बचत  में  निगमित  क्षेत्र  का  योग  3  प्रतिशत  से  अधिक  नही ंहै  जब

 कि  अन्य  अनेक  देशों  में  यह  योग  1
 8

 से  20  प्रतिशत  तक  होता  है  और  इसके  लिय  भारत  की  कर-व्यवस्था

 जिम्मेवार  है  ;  और

 यदि  होता  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 वित्त
 मंत्री

 ति०  त०  कृष्णामाचारी )  :
 और  )  :  राष्ट्रीय  व्यावहारिक  अधिक

 सम्मान  परिषद  द्वारा  हाल  में  की  गयी  एक  समीक्षा  के  1950-51  से  1961-62  तंक  की

 न्

 में  वास्तविक  राष्ट्रीय  बचत  में  निगमित  क्षेत्र  सेक्टर  )  को  हिस्सा  औसतन

 .  3  प्रतिशत  भारत के  मामले  में  इस  प्रतिशत के  कम  होने  का  अधिकांश कारण  भारत  की  कर  प्रणाली

 नही  बल्कि  राष्ट्रीय  अथ-व्यवस्था  को  देखते  हुए  यहां  के  निगमित  क्षेत्र  का  अपेक्षाकृत  छोटा  होना  है  |

 राणा  प्रताप सागर  बांध

 271.  श्री  सुरेन्द्रपाल  fag  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  :

 क्या  राणा  प्रताप  सागर  बांध  का  निर्माण  जो  कि  चम्बल  श्वेता  की  तीन  बड़ी

 योजनाओं  में  से  एक  कार्यक्रम  के  अनुसार  हो  रहा  है  ;

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 इस  विलम्ब  का  चम्बल  श्यामला  के  अन्य  कार्यों  पर  कया  प्रभाव  पड़ा

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  Fo  ल०
 :  अनुसूचित  समय  लगभग  6  मास  पश्चात

 राणा  प्रताप  सागर
 परियोज

 ना  के  चालू  होने  की  सम्भावना  है  |

 देरी  के  ये  कारण  हैं-नींव  खोदते  समय  कठिनाइयों  का
 सामना  करना  जिस  से  विशेष

 प्रतिकारक  उपाय  करने  आवश्यक  हो  बिजली
 घर  के  लिये

 नया  स्थल  ढूंढना  पड़ा  और  इस्पात

 सीमेंट  तथा  विदेशी  मुद्रा  की  कमी  हो  गई  |

 परन्तु इसका  चम्बल  श्यूंखला के के  अन्य  कार्यों  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।

 2335



 Written  Answers  Bhadra  25,  1887  (Saka)

 बाढ़ों  को  रोकने  के  लिये  रूसी  परियोजना

 2272.  श्री  दी०  चे  शर्मा  :  श्री  कनंकसबे
 :

 श्री  यशपाल  सिह  :
 श्री  राम  सहाय  पाण्डेय :

 श्री  रायपुरे  :

 क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रूस  ने  नदियों  की  बाढ़ों  से  होने  वाले  विनाश
 को  रोकने  के  लिये  किसी  परियोजना

 का  प्रस्ताव  किया  है  ;

 यदि  तो  उस  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;
 और

 उस  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 सिंचाई  और  faq  मंत्री  (Sto  Fo  ल०  और  :  नही ं।

 प्रदान  नहीं
 उठता

 ।

 आय-कर  अधिकारी

 2273.  श्री  कपूर सिह  :

 श्री  सोलंकी  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अगले  पांच-वर्षों  में  आय-कर  विभाग  में  बढ़ते  हुए  कायें  के  लिये  लगभग

 500  आय-कर  अधिकारियों  की  आवश्यकता  होगी  ;  और

 आवश्यकता  किस  प्रकार  पुरी  की  जायेगी  ?

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  कृष्णामाचारी )  :  अगले  पांच  वर्षों में आकर  विभाग में  काम  की

 प्रत्याशित  वृ  द्धि  के  लिये  अतिरिक्त  कामना  रियों
 की  आवश्यकता  के  प्रदान  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 इन  पदों  पर  भर्ती  नियमों  के  अनुसार  होगी  ।

 तकनीकी  स्कूल

 2274.  श्री  बासप्पा  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सर्वेक्षण  के  अनुसार  देश  में  कनिष्ठ  तकनीकी  स्कूलों  को  दीਂ  जाने  वाली

 सुविधाओं  का  काफी  दुरुपयोग  होता है  ;  और

 यदि  तो  उसे  रोकने के  लिए  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 योजना  मंत्री  ब०'रा०  :  जी  हों  ।  कनिष्ठ  तकनी की  स्कूलों  के  वास्तविक  सर्वेक्षण

 से  मालूम  हुआ कि  इन  स्कूलो  में  जो  विद्यार्थी भर्ती  होते  हैं  उनमें  तीन  वर्ष  के  बाद  100  में  से  केवल  36

 विद्यार्थी  सफल  होते  हू  |  इन  सफल  विद्यार्थीयों  में  से  केवल  18  उद्योगों  में  रोजगार  के  लिए  काम  करते

 ह  ।

 चौथी  योजना  की  तैयारी  के  अंग  के  रूप  में  योजना  आयोग  ने  यह  सर्वेक्षण किया  ।
 चौथी  योजना  के  प्रस्तावों  को  अन्तिम रूप  देते  समय  कनिष्ठ  तकनीकी  स्कूलों  की  योजना  में  सुधार  लानेਂ

 के  समुचित  उपायों  पर  विचार  किया  जायेगा  ।
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 भूमि  सुधार

 2275.  श्री  बासप्पा

 श्री  दे०  जी०  नायक

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे वि

 क्या  सरकार  ने  भूमि  सुधार  तथा  काश्तकारी  कानूनों  को  प्र  o  क्रियान्विति  के  लिए

 फोर्ड  प्रतिष्ठान  के  सलाहकार  श्री  वुल्फ  लडेजिस्की  की  सिफरिशों  में  बताये  गये  उपायों  को  मान  लिया

 हैं  ;  और

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या

 योजना  मंत्री  ब०  रा०  और  कृषि  जिलों  में  पटवारी  व्यवस्था

 का  अध्ययन  प्रकाशन  में  सम्बद्ध  राज्य  सरका  रों  के  विचार  दिये  गये  हैं  ।

 नगरों  का  वर्गीकरण

 2277.  श्री  राम  सहाय  पाण्ड्य  व्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंग  कि

 क्या  कुछ  नगरों  की  जनसंख्या  में  हुई वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उनके  वर्गीकरण  का  प्रश्न

 सरकार  के  |  विचाराधीन है  ;  और

 यदि  तो  इस  मामलेਂ  में  कब  तक  अन्तिम  निर्णय  हो  जाने  की  सम्भावना है
 ?

 वित्  मंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी )  नही ं।

 सवाल ही  पदा  नहीं  होता

 नगरों  के  स्थानीय  निकायों  के  वित्तीय  साधन

 2278.  श्री  सुरेन्द्रपाल  सिंह :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  4  1965  के  अतारांकित  sea  संख्या

 606  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  नगरों  के  स्थानीय  निकायों  के  वित्तीय  साधनों  को  बढ़ाने  के  बारे  में  स्थानीय  स्वायत्त
 शासन  की  केन्द्रीय  परिषद्‌  की

 सिफारिशों
 के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  के  विचार  और  प्रतिक्रियायें

 केन्द्रीय  सरकार  को  प्राप्त  हो  चुकी  और

 यदि  तो  विभिन्न  राज्यों  की  सरकारों  के  मत  क्या  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  :  और  (a):  सारे  राज्यों  से  अभी  अंतिम
 उत्तर

 प्राप्त

 नहीं हुये  जैसे ही  यह  उत्तर  प्राप्त  हो  जायेंगे  इनके
 बारे  में  एक  विवरण

 सभा  sea
 पर

 रख  दियां

 जायेगा  |

 Machinery  lying  idle  in  Government  of  India  Presses

 2279.  Shri  Nardeo  Snatak  Will  the  Minister  of  Works  and
 Housing be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a  number  of  machines in  all  the  Government  of
 India  Presses  are  lying  idle  and  as  a_  result  thereof  the  production  is  adversely
 affected
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 eg  a

 (b)  ifso,  the  names  of  the  Presses  where  the  machines  are  lying  idle  and  the

 number  of  such  machines  and  the  reasons  therefor;  and

 (c)  the  number  of  such  machines  which  were  imported  from  abroad  but

 Operators  were  not  appointed  to  operate  them  for  a  long  time?

 The  Minister  of  Works  and  Housing  (Shri  Mehr  Chand  Khanna):
 (a)  No.  There  are  12  Government  of  India  Presses  located  in  various  parts
 of  the  country.  Of  these,  there  has  been  no  idling  of  machinery  in  three,  and  in  the

 remaining  nine  the  percentage  of  machines  remaining  idle  to  the  number  installed
 varies  from  1-5  to  20.

 (b)  A  statement  giving  the  requisite  information  is  attached.  [Placed  in  the

 Library.  See  No.  4874/65].

 (c)  Nine.

 कलकत्ता  ट्रामवेज  कंपनी  लिमिटेड

 2280.  श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  :

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  विधान  सभा  द्वारा  पारित  अधिनियम  की  शर्तों  के  अनुसार
 ब्रिटेन  के  स्वामित्व  वाली  कलकत्ता की  ट्रामवे  कम्पनी  के  राष्ट्रीयकरण पर  होने  वाली  लागत  का स्टिंग  में

 भुगतान  करने  का  दासत्व  स्वीकार  कर  लिया  है  ;

 क्या  मरम्मत  और  नवीकरण  के  लिय  अपेक्षित  राशि  न  दे  जो  कि  अधिनियम  के

 अतिरिक्त  राजस्व  के  स्वेप्रथम देय  होती  शुद्ध  लाभ  को  बढ़ा  कर  दिखाने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा

 क्या  राष्ट्रीयकरण  के  समय  दी  जाने  वाली  राशि  पर  होने  वाले  इसके  प्रभाव  का  अनुमान
 लगाया  गया  है  ;  और

 क्या  1950 से  पहले  और  1951  के  अधिनियम  के  पारित  होने  के  जिसमें  ट्रामवे  के

 राष्ट्रीय-करण  की  शर्तें  निर्धारित की  गई  ट्रामवे  कम्पनी  के  लेखे  और  तलपटों  को  जांच  करने  के  लिए
 सरकार  का  एक  समिति  बनाने  का  विचार है  ?

 वित्त  मंत्री  ति०  ao  :  1951  का  परिश्रमी  बंगाल  अधिनियम  25  राज्य

 सरकार  और  कलकत्ता  arg  कम्पनी  के  मध्य  हुए  करार  की  पुष्टि  करता है  ।  इस  करार  में  अन्य  बातों

 के  साथ  साथ  ब्रिटेन  तथा  भारत  में  प्रचलित  मुद्रा  विनिमय  नियमों  कौर  अन्य  सम्बद्ध  नियमों की
 अधीनता

 के  अनुसार  कुल  राशि  के  स्टिंग  में  भुगतान  करने
 की

 व्यवस्था  है
 ।

 इस
 प्रकार

 के
 भुगतान  के  लिए  अवसर  आने  पर  आवेदन  पत्र  दिया  जायगा  ।  इस  अवस्था  में  सरकार  द्वारा  स्त्रीलिंग  में  राशि

 के  भुगतान  के  दायित्व  की  स्वीकृति  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कम्पनी  के  जांचे  हुए  लेखे  मरम्मत  और  नवीकरण  संबंधी  के  बटवारे  को  प्रकट  करते

 इस  दिया  में  किसी  शिकायत  के  बिना  तथा  लेखा  परीक्षकों  द्वारा  प्रतिकूल  टिप्पणी  की  अनुपस्थिति

 में  इस  सन्देह का  कोई  युक्तियुक्त  आधार  दिखाई  नहीं  देता  कि  लाभों  को  बढ़ा  कर  दिखाया  गया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 श्रीमन जी  ।
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 कलकत्ता  zag  कम्पनी  लिमिटेड

 2281.  श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती

 stl  इन्द्रजीत  गीत

 वित्ता  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कलकत्ता  की  fates  ट्रामवेज  कम्पनी  के  आयकर  से  मुक्त  नवीकरण  तथा  अवक्षयण

 निधियों  का  उपयोग  निर्धा रित  प्रयोजनों  के  लिये  ही  किया  गया

 कया यह  सच  है
 कि  1947  से  अब  तक  सामान्य  रक्षित

 निधि
 तथा  नवोकरण  निधी

 बाद  ara  निधि  में  से  700,000  पौंड  की  रोधी  का  उपयोग  नये  विस्तार  कार्यों  के  लिये

 feat  गया  है  जिसके  कारण  बदलाव  तथा  नवीकरण  निधि  में  बहुत  कम  राशि  रह  गई  और

 क्या  इस  ब्रिटिश  कम्पनी  की  इन  तथा  अन्य  अनियमितताओं  की  जांच  करने  का  सरकार  क

 विचार  है
 ?

 वित्त  मंत्री  (ait  ति०  to  कृष्णमाचारी )  कम्पनी  के  जांचे हुए  खातों  से  यह  पता

 है  किਂ  मरम्मत  तथा  निजीकरण  के  लिए  अलग  रखी  ग  .  रक्षित  राशियों  में  से  कुछ  का  उपयोग  मरम्मत

 गौर  नवीकरण  आदि  के  लिए  किया  गया  है  और  लेखा  परीक्षकों  ने  लेखों  को  ठीक  प्रमाणित  कर  दिया

 ।

 1947  सें  कम्पनी  के  खातों  के  ब्यौरेवार  परीक्षण  के  बिना  यह  बताना  संभव  नहीं  कि  कितनी

 यदि  कोई  है  भी  सामान्य  रक्षित  निधि  तथा  नवीकरण निधि  से  विस्तार  कार्यों  के  लिए  निकाली

 गई  ।  31-12-1963 को  राजस्व  रक्षित  निधि  के  नाम  पर  376,965  पौंड  जमा  थे  ।  इसमे  73,736

 पौंड  राजस्व  विनियोजन खाते  के  और  303,229  पौंड  नवीकरण  तथा  बदलाव के  खाते  के  शामिल है  ।

 (7)  अभी  तक  उल्लिखित  अनियमितताओं  के  बारे  में  कोई  शिकायत  नहीं  रही  और  न  ही  लेखा

 परीक्षकों  द्वारा  कोई  प्रतिकूल  टिप्पणी  ही  दी  गई  फिर  भी  यदि  कोई  सन्देह  हो  तो  समवाय  अधिनियम

 को  घारा  234  के  अधोन  समवाय  पंजोयक  को  अधिकार  है  किਂ  वह  और  जानकारी  अथवा  आवश्यक

 स्पष्टीकरण  के  लिए  कम्पनी  को  कहे  |  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  किਂ  पंजीयक  इस  अधिकार  का  प्रयोग  करेगा

 यदि  एसी  स्थिति  उत्पन्न  होती  है  ।

 तापीय  बिजली  घर

 2282.  श्री  मुहम्मद  इलियास :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  राज्य  बिजली  ats  पथराव  तापीय  बिजली  घर  पश्चिम  बंगाल  राज्य  बिजली  ais

 के  चन्देल  तापीय  बिजली  घर  और
 दुर्गापुर

 परियोजना  के  कोक
 भटठी  विद्या  संयंत्र  के  विस्तार  की  मंजूरी

 कब  दी  गई  थी  और  कया  मंजूरी  दिये  जाने  से  पुर्व  उपरोक्त  प्रत्येक  मामले  में  विद्युत  बनाने  और  उसके

 उपयोग  संबंधी  मांगों  पर  ध्यान  दिया  गया  और

 इन  बिजली  घरों  से  अब  तक  कितनी  बिजली  ली  जा  चुकी है
 ?

 सिचाई  और  fara  मंत्री  Fo  ल०
 :  पथप्रटू  ताप  केन्द्र  को  बिजली

 ate  बाढ़  नियन्त्रण  संबंधी  तकनीकी  सलाहकार  समिति  ने  3-8-65  को  स्वीकार  कर  लिया

 परन्तु इस  को  अभी  औपचारिक रूप  से  स्वीकार  करना है  ।  बंदेल  ताप  केन्द्र  और  दुर्गापुर के  कोक  ओवनਂ

 प्लांट  के  प्रथम  विस्तार  को  1961 और  1960  में  स्वीकार  किया  गया  था

 दुर्गापुर  कोक  ओवन  प्लांट  के  द्वितीय  विस्तार  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  क्योंकि  राज्य  सरकार

 ने  कुक  एक  स्पष्टीकरण  नहीं भज  जब  कि  इस  के  तृतीय  विस्तार  को  1963 में  tala
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 किया  गया  था  ।  इन  स्कीमों  को  बनाते  स  मय  बिहार  और  पशिचम  बंगाल  के  संबद्ध  क्षेत्रों  की  प्रत्याशित

 भार  मांगों  पर  उचित  रूप  से  विचार  किया  गया  था  ।  जहां  कहीं  स्वीकृति  दी  गई  प्रत्याशित
 भार

 मांगों  के  आधार  पर  दी  रहे  |

 पथरचट  ताप  चंदेल  ताप  केन्द्र  और  दुर्गापुर  कोक  ओवन  प्लांट  के  तृतीय  विस्तार  को

 अभी  तक  चालू  नवदीं  किया  गया है
 ।  दुर्गापुर  कोक  ओवन  cate  के  द्वितीय  विस्तार  को  अभी  तक

 स्वीकार  नहीं  किया  गया  इस  लिय  इन  से  अशमीत  भार  मांग  को  पुरा  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 दुर्गापुर  कोकਂ  ओवन  प्लाट  के  प्रथम  विस्तार  से  आदर्शित  भार  मांग  पूरी  कर  ली  गई  दुर्गापुर  कोक

 ओवन  बिजली  केन्द्र  पर  इस  समय  प्रतिष्ठापित  कुल  210  मेगावाट  के  प्रति  वास्तविक  उत्पादन  क्षमता

 135  मेगावाट  इस  बिजली  केन्द्र  की  वर्तमान  मांग  160  मेगावाट  है  ।

 केन्द्रीय  सीमा-शुल्क  तथा  उत्पादन-शुल्क  का  नवीन  निदेशालय

 2283.  श्री  यशपाल  सिंह  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि
 आम  जनता  पर  नये  उत्पादन  शुल्क  और  सीमा  शुल्क  के  प्रभाव  का  अनुमान

 लगाने  के  लिये  सरकार  ने  एक  नया  निदेशालय  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 वित्त  मंत्री  तीन  कृष्णमाचारी )
 :  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  पुनर्गठन  समिति  की  कर-अनुसंधान

 तथा  अयोजन  निदेशालय  स्थापित  करने  की  सिफारिश  को  सरकार  ने  सिद्धान्त  रूप  से  स्वीकार  कर  लिया

 हैं  तथा  उक्त  निदेशालय  बनाने  के  प्रस्ताव  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  वित्त  2)  1965  के  साथ  लगे  वित्तीय  ज्ञापन  के  उप-खण्ड  (=)
 की  ओर  ध्यान  आकर्षित  किया  जाता  है  जिसमें  उन  उद्देश्यों  का  उल्लेख  किया  गया  है  जिनके  लिये  यह
 निदेशालय  स्थापित  करने  क्र  प्रस्ताव  किया  गया  है  |

 केरल  भूमि  सुधार  अधिनियम

 2284.  श्री  अ०  व०  राघवन

 श्री  पोट्रकाटू  :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 केरल  भूमि  सुधार  1963  में  संशोधन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 केरल  में  भूमि  संबंधी  न्यायाधिकरण ों  की  संख्या  घटाये  जाने  के  क्या  कारण हैं  ;

 भूमि  सुधार  अधिनियम  द्वारा  केरल  से  विचोलिया  पट्टेदार  को  समाप्त  करने  में  कहां  तक
 सफलता  मिली  और

 अब  तक  कितनी  खरीद  की  गई  है  ?

 योजना  मंत्री  धन  रा०  :  केरल  भूमि  सुधार  1963 के  कार्यान्वयन

 में  कतिपय
 कठिनाइयां  ध्यान  में  आई  है  ।  इन  कठिनाइयों  नियमों  या  प्रशासनिक  हिदायतों  में  हेरफर

 कर  या  अधिनियम  में  संशोधन  कर  किस  प्रकार  दूर  किया  जा  सकता  इस  पर  विचार  किया  ज  रहा है

 केरल  में  कमी  सम्बन्धी  न्यायाधिकरण ों  की  संख्या  घटाई  नहीं गई  है  ।  काम  को  शी  करता
 से  करने  के  उद्देश्य  से  न्यायाधिकरण ों  के  अधिकार  क्षेत्र  में  कुछ  हेर  कर  दिया  गया
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 बिचौलियों  की  समाप्ति  के  लिए  विशेष  कानून  पास  किये  गये  जेसे  ट्रावनकोर  कोचीन
 इदवगायਂ  अधिकार  अधिग्रहण  अधिनियम  1955,  पट्टाली  देविवि  भूमि  और

 1961  और  जनमी करम  अदायगी  1961,  श्री  वंडर  सका

 भूमि  को  निहित  करने  के  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 काश्तकारों  द्वारा  खरीद  के  विकल्प  की  व्यवस्था  लागू  कर  दी  गई  अब  तक  खरीद  के  लिए
 793  आवेदन-पत्र  दाखिल  किए  जा  चुके  इनमें  101  आवेदनपत्रों  का  निपटान  हो  चुका  है  और  17

 को  कमी  दी  जा  चुकी  है  ।  जिस  भूमि  पर  पुन  अधिकार  नहीं  किया  जा  सकता  उसका  स्वामित्व  राज्य

 सरकार  द्वारा  काश्तकारों  को  हस्तान्तरण  करने  के  उपबन्धों  को  उचित  लगान  निश्चित  होने  के

 बाद  लागू  किया  जायेग  |

 नई  दिल्‍ली  में  सरकारी  क्वाटर

 2285.  श्री  जैसे  :  कया  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह
 सच

 है  कि  नई  दिल्‍ली
 में  अधिकतर  टाइप  क्वार्टरों  के  पीछे  के

 दरवाजे  बहुत  खराब  हालत  में  हू  तथा  उन्हें  तुरन्त  बदलने  की  आवश्यकता

 क्या  लगभग  दो  वर्ष  पहले  सभी  क्वाटर  अलॉटियों  ने  डिवीज़न  के  ऐग्जी क्यू टिव  इंजी  नियर

 से  इस  बारे  में  शिकायत  की  जिसके  परिणामस्वरूप  केन्द्रीय  लॉक  निर्माण  विभाग  ने  उचित  जांच

 करके  खराब  हुए  दरवाजों  की  ए  क  सूची  तेयार  की  थी ;

 (1)  यदि  तो  अब  तक  नये  दरवाजे  न  लगाये  जाने  के  क्या  कारण  और

 नये  दरवाजा  कब  तक  लगाये  जाने  की  संभावना  ?

 निर्माण  और  आवास  मन्त्री  मेरे  रचना  से  :  कुछ  अलॉटियों  से  शिकायतें

 प्राप्त  होने
 पर  सितम्बर  1964  में  केन्द्रीय  लोक

 निर्माण  विभाग  ने  नानकपुर  में  टाईप  11  के  9  52  क्वार्टरों

 का  सर्वोक्षण  किया  109  दरवाजों  को  बदलने  की  आवश्यकता  पाई  गयी  |  इस  कार्य  के  लिए  एक  अनुमान

 )  मंजूर  किया  गया  है  और  आशा  है  कि  3  से  4  महीने  की  अवधि  में  यह  कार्य  पूरा  हो  जायगा  |

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बिजली  की  दरें

 2286.  श्री  सुरेन्द्रपाल  सिंह  :  क्या  सिचाई  और  मंत्री  यद  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  संच  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उपभोक्ताओं  को  बहुत  ऊंची  दरों  पर  बिजली  दी  जाती

 यदि  इसके  क्या  कारण  ह  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  Fo  ल॑०  :  बाहरी  और  ग्रामीण  क्षेत्रों
 के

 लिये  टेरिफ

 अलग  अलग  नहीं  हे  ।  परन्तु  यह  सच  है  कि  कुछ  राज्यों  के  कई  क्षेत्रों  में  कृषि  और  og  उद्योगों  के  लिये

 बिजली  के  दर  अधिक  हे  ।  एसी  स्थिति  इस  aga  के  होते  हुए  भी  है  कि  बेचे  गये  किलोवाट  घट  के  लिये

 बिजली  सम्भरण  की  वास्तविक  औसत  लागत  आम  तौर  से  कृषि  उद्देश्यों  से  लिये  बिजली  की  दर  से  अधिक

 |

 राज्य  बिजली  बोर्डों  की  टेरिफ  संरचना  आम  तौर  से  उपभोक्ताओं  को  बिजली

 सप्लाई  देने  के  लिये  अपेक्षित  परिषद  और  वितरण  पथों  और  आनुषंगिक  परीक्षण  साज  सामान  की  लागत

 और  ऊपरी  खर्चो  के  आधार  पर  निश्चित  की  जाती  है  ।  उत्पादन  की  लागत  उत्पादन  के  तरीके  आया

 कि  यह  पानी  से  है  अथवा  भाप  अथवा
 डी

 जल  पर  निर्भर  होती  है  ।
 चूंकि  समस्त  देश  में  जली य

 संसाधानों
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 और  कोयले  का  वितरण  एकसम  नहीं  इस  लिये  लागत  प्रत्येक  राज्य  में  भिन्न  भिन्न  होती  है  ।  ग्रामीण

 इलाकों  में  विद्युत  विस्तार  के  सम्बन्ध  में  परिषद  और  वितरण  पथों  पर  काफी  पूंजीगत  खर्चा  होता  है  ।

 और  इन  इलाकों  में  बिजली  भार  ara  तौर  से  बिखरा  बिखरा  होता  इस  से  ग्रामीण  इलाकों  में

 बिजली  सप्लाई  की  लागत  अधिक  हो  जाती  फिर  इस  बात  का  प्रयास  किया  जा  रहा  है  कि

 जहां  पर  कृषि  पर  बिजली  टेरिफ  बहुत  अधिक  हो  वहां  उसे  कम  कर  दिया  जाए  ।

 इन्द्रप्रस्थ  बिजली  नई  दिल्‍ली  में  आग  लगना

 2287.  श्री  हरि  विष्णु  कामत  1  श्री  राम  रख  यादव  :

 श्री  दी०  शर्मा  श्री  मुरली  मनोहर  :

 क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  1  अगस्त  को  इन्द्रप्रस्थ  बिजली  घर  के  भांडागार  में  लगी  आग  के  बारे  में  जांच  पूरी

 हो  गई

 यदि  तो  जांच  का  क्या  परिणाम  और

 क्या  प्रतिवेदन  सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  कु०  ले  :  जनरल  दि  लला  बिजली  संभरण

 उपक्रम  द्वारा  की  गई  तहकीकात  पुरी  हो  चुकी  है  ।  पुलिस  की  पूछताछ  की  रिपोर्ट  प्रतीक्षित  दिल्‍ली

 बिजली  संभरण  समिति  ने  इस  रिपोर्ट  पर  विचार  करने  के  लिये  एक  उप  समिति  भी  बनाई  थी  ।  उप  समिति

 ने  जनरल  मेनेजर  के  निष्कर्षों  को  मान  लिया  है  ।

 जनरल  मैनेजर  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  दिल्ली  बिजली  संभरण  उपक्रम  के  लगभग  13

 कारियों  को  serrate  त्रुटियों  के  लिये  उत्तरदायी  पाया  गया  है  ।

 यह  रिपोर्ट  सभा  पटल  पर  रखी  है  ।

 केरल  के  तटीय  क्षेत्रों  में  ग्रामीण जल  सम् भरण  योजनायें

 2288.  भी  वासुदेवन  नायर  :

 शी  वॉरियर  :

 भी  प्रभात  कार  :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार  ने  राज्य में  हाल  ही  में  फली  हैजे  महामारी  को  ध्यान  में  रखते

 तटीय  क्षेत्रों  में  ग्रामीण जल  संभरण  योजनाओं  की  निरन्तर  क्रियान्विति के  अतिरिक्त

 धन के  लिये  प्रार्थना  की  और

 यदि  हां  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  :  नहीं

 (@)  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।
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 2289.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  Will  the  Minister  of  Health  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  water  supply  and  drainage  scheme  has  been
 formulated  for  Calcutta

 (b)  हिले  50.0  the  total  outlay  of  this  scheme  and  the  amount  contributed  by  the
 Government  of  India  therein

 (c)  whether  there  is  any  proposal  to  implement  such  schemes  in  other  big
 cities  also;  and

 (d)  1fso,  the  names  of  such  cities  and  the  time  by  7  11011  these  schemes  will  be

 implemented:
 ः

 The  Minister  for  Health  (Dr.  Sushila  Nayar) :  (a)  A
 comprehensive

 water  supply  and  drainage  scheme  for  Calcutta is  under  preparation  by  the  Cal-
 roanicati,  on cutta  Metropolian  Planning  O  ही  लि  al  ि  क

 (9)  Does  Not  arise  at  present

 (c)  No

 (d)  Does  not  arise

 तई  दिल्ली  में  बदा टरों का  आवंटन

 2290.  ait  यशपाल  fae :  क्या  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  15  1965 के  अतारांकित

 प्रदान  संख्या  2298  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (®).  क्या  1965
 में

 निश्चित  योजना  के  अनुसार  टाइप
 चार

 के
 152

 क्वाटर  आवंटित
 किये  गये

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 कब  तक  इनके  आवंटित  किये  जाने  की  संभावना

 निर्माण  और  आवास  मंत्नी  मे हेर चन्द
 :

 से  :  क्वाटंरों को को  अलाट  नहीं  किया

 जा  सका  हैं  क्योंकि  उनमें  अभी  तक  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  द्वारा  पानी  का  कनेक्शन
 नहीं

 दिया  गया  है  ।

 जेसे ही  निगम  के  द्वारा  पानी  की  सप्लाई  की  व्यवस्था  हो  जायगी  अलाटमेंट  कर  दिये  जायेंगे  ।

 राज्यों  में  केन्द्रीय  सरकार  के  अधिकारियों  की  नियुक्ति

 2291.  श्री  बी०  खा  शर्मा  शक क
 ait  श्रीनारायण  दास

 श्री  यशपाल  सिह  डा०  महादेव  प्रसाद  :

 थी  go  चा०  लिंग  रेड्डी

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 (#)  क्या  aga  योजना  के  कार्यक्रमों  की  बेहतर  क्रियान्विति ९  निहित  करने  के  लिय  राज्यों

 में  केन्द्रीय  सरकार  के  अधिका  रियों  को  नियुक्त  करने  की  कोई  योजना  बनाई  गई  है  ;  और

 (a)  यदि  तो  उस  का  मुख्य  ब्यौरा  है
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 योजना  मंत्री  ब्०  राठ  Wa):

 )'  पूरा  व्यौरा  तेयार  किया  जा  रहा  है  ।

 Gandak  Project

 2292.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and

 Power  be  pleased  to  state

 /
 a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Bihar  State  Electricity  Board  under  orders

 of  the  Government  of  India  had  invited  tenders  about  one  year  back  for  the  supply
 of  machinery  for  the  Gandak  Project;

 (b)  ifso,  the  countries  from  which  the  tenders  were  invited  ;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  Japan  has  given  financial  assistance  for  this

 Project.

 (d)  ifso,  on  what  terms;  and

 (e)  whether  any  extension  of  the  time-limit  for  placing  orders  for  the  machi-

 nery  has  been  asked  for?

 The  Minister  of  Irrigation  and  Power  (Dr.  K.  L.  Rao)  :  (a)  to  (e).

 Yes,  Sir.  The  tenders  were  invited  for  supply  of  machinery  for  the  Gandak  Project

 by  the  Bihar  State  Electricity  Board  from  Italy,  Austria,  Yugoslavia,  Hungary,
 France,  Sweden  and  Japan.  The  import  is  eligible  for  being  financed  under  Fourth

 Yen  Credit  extended  by  Japan  if  the  orders  for  the  machinery  are  placed  in  Japan.
 The  terms  of  the  Yen  Credit  which  is  also  available  for  a  large  number  of  other

 imports  are:—

 (a)  Amount  Rs.  28°57  crores.

 (b)  Repayment  15  years  including  a  grace  period  of  five  years  for  Rs.  19-05
 crores  and  18  years  including  a  grace  period  of  five  years  for  the  balance  of
 Rs.  9°52  crores.

 (c)  Rate  of  interest  5°75%  per  annum.

 No extension  of  the  time  limit  for  placing  orders  for  the  machinery  has  been
 asked  for  so  far.

 पहली  दूसरी  तथा  तीसरी  योजनाओं  में  राज्यों  के  लिये  आह्वान

 2293.  श्री  सुरेन्द्रपाल  fag  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 द्वितीय  और  तृतीय  योजनाओं  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रत्येक  राज्य  को  निम्न  मदों
 के  लिये  कुल  कितनी  राशि  आवंटित  की  गई

 सड़कों  का  विकास  ;

 उद्योग  तथा  खानें  उद्योगों  को  छोड़कर )

 भारी  उद्योग

 विद्युत

 सिंचाई  तथा  मध्यम )  योजनाएं

 कृषि  लघु  सिचाई  तथा  भू-संरक्षण  को  शामिल  कर  के  परन्तु  वनों
 को  छोड़  कर  )'
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 श्व
 ;

 क्षा  तथा  तकनीकी )  ;  और

 क्या  प्रत्येक  राज्य  ने  उसको  आवंटित  की  गई  राशि  का  पूर्ण  उपयोग  किया है
 ?

 योजना  मंत्री  ब०  रा०  :  और  :  सुचना  उपलब्ध  नहीं है
 |

 नन क
 समुद्र  द्वारा  तट-कटाव  सम्ब  कट  ै  द

 2294.  श्री  लखमू  भवानी  :,

 डा०  प्रसाद  :

 क्या  सिचाई  और  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  देश  में  समुद्र  द्वारा  तट-कटाव  को  समस्या  की  जांच करने  के

 लिये  एक  बोले  नियुक्त  किया  और

 यदि  तो  बोर्ड  के  क्या  काय  है  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  कज  ल०  :  केन्द्रीय  तट-कटाव  बोझ  को  निर्मित  करने

 का  प्रेत  विचाराधीन है  ।

 (@)  यह  बोड़  तट-इन्ही  नियरी  कार्यों  के  डिजाइन  और  अनुज  धान  के  काय  क्रमों

 पर  काय  कराने के  लिये  एक  उच्चस्तरीय  तकनीकी  संस्था  होगी  ।.

 रद्दी  ऊन  और  ऊनी  चिथड़ों  पर  सीमा  शुल्क

 2296.  श्री  मुरली  मनोहर  :

 श्री  राम  रख  यादव
 :

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  के  ऊनी  उद्योग  ने  रही  ऊन  और  ऊनी  चीथड़ों  पर  जिसे  साधारणतया  शौरी

 कहा  जाता  है  ,  लगे  हुए  40  प्रतिशत  सी  मा  शुल्क  को  हटा  लेने  के  लिये  सरकार  से  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  बारे  में
 सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्री  fo  त०  :  हां  ।

 आवेदन  पत्रों  पर  ध्यानपूर्वक  विचार  करने  के  बाद  सरकार  ने  तय  किया  है  कि  रद्दी  ऊन

 और  ऊनी  चिथड़ों  पर  बजट  प्रस्तावों  में  लगा ये  गये  चुटक  को  हटाने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 Safdarjang  Hospital

 Will  the  Minister  of  Health  be 2297.  Shri  Jagdev  Singh  Siddhanti

 pleased  to  state

 Techn (a)  the  manrer  in  which  Laboratory  vu  (11!  icians  are  appointed  in  the  Saf-

 darjang  Hospital  ;  and

 (b)  the  total  number  of  appointments  made  by  direct  recruitment  and  by

 promotion  respectively  during  1965  so  far?
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 The  Minister  for  Health  (Dr.  Sushila  Nayar)  :  (a)  Laboratory  Techni-
 clans  are  appointed  by  selection  from  amongst  the  candiates  sponsored  by  the

 Employment  Exchange  and  departmental  candidates  who  apply  for  the  posts.

 (b)  By  direct  recruitment  12

 By  promotion  I

 बेक  आफ  चाइना  के  दीपक  कर्मचारी

 2298.  श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बेक  आफ  चाइना  अब  परि समाप्त  कर  दिया  गया  कुछ

 wage  तमंचा  रियों  को  अभी  तक  उनकी  भविष्य  निधि  और  अन्य  वैध  बकाया  राशि  नहीं  दी  गई

 यदि  तो  एसे  कितने  तमंचा री  हे  और  प्रत्येक  मामले  में  कितनी  राशि  देनी
 बाकी  और

 इस  मामले
 में  सरकार  का  क्या  कांयं  वाही  करने  का  विचार  है  ?

 बित  मंत्री  ति०  त०
 :  से  :  जो  रकमें  अभी  दी  जानी  है ंवे

 इस
 प्रकार

 (i)  22  अधीनस्थ  तमंचा  रियों  को  कर्मचारी  कल्याण  निधि  की  परिसंपत्ति  में  उनके  हिस्से  के

 रूप  में  11,572  रुपय  की  और

 (ii)  बम्बई  शाखा  के  9  raft  को  भविष्य  निधियों  की  देय  राशियों  के  रूप  में  12,568

 रुपये
 की  रकम

 और  छंटनी  संबंधी  मुआवजे के  रूप  में
 540

 4
 रुपये

 की
 रकम  |

 परिसमापक  से  कहा  गया  है  कि  वह  भूतपूर्व  amarfay  निर्धारित  कार्यप्रणाली  के

 छंटनी  सम्बन्धी  दावे  दायर  कराये  और  अन्य  अदायगियों  के  बारे  में  भी  जल्दी

 सीमित  भूमि

 2299.  श्री  हु०  चा०  लिंग  रेड्डी  :  क्या  सिंचाई  और  घटित  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 देश  में  सिचित  भूमि  कुल  क़षि  योग्य  भूमि  के  अनुपात में  कितनी  और

 समस्त  कृषि-योग्य  भूमि  में  सिचाई  सम्बन्धी  सुविधाएं  देने  के  लिये  सरकार  का  क्या  पग

 का  विचार  है  ?

 सिचाई  और  चक  मंत्री  कु०  ल०  :  पंच  वर्षीय  योजना  के
 अन्त  तक

 देश
 में  कुल  कृष्य  भूमि  से  सिचित  भूमि  की  प्रतिशतता  लगभग  होगी  ।

 लगभग  44-45  करोड़  एकड़  के  कुल  कृष्य  क्षेत्र  में  से  सभी  संभव  बृहत  तथा  मध्यम  सिंचाई
 योजनाओं  द्वारा  सिचाई  के  अन्तर्गत  लाया  जाने  वाला  क्षत्र  11.2  करोड  एकड़  और  छोटी  सिंचाई  स्की मों  से

 7.  5  करोड़ एकड  अथवा  लगभग  42  प्रतिशत  एसी  सम्भावना  इस  में  से  चालू  योजना
 के  अन्त  तक  सिंचाई  के  अन्तर्गत  19  प्रतिशत  क्षेत्र  होगा  ।  मध्यम  और  छोटी  सिंचाई  स्की मों

 जहां  तक  संसाधन  उपलब्ध  होंग  ,  भावी  योजनाओं  में  हाथ  में  लिया  जाएगा  |

 Irregularities  in  Department  of  "Printing  and  Stationery

 2300,  Shri  Prakash  Vir  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Works  and  Hous-

 ing  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  irregularities  in  the alt  Department  of  Printing  and

 Stationery  are  on  the  increase  for  some  time  past;
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 ail inter  s  who  were  entrusted  with (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  out-side  pr.
 the  printing  of  electoral  rolls  of  Delhi  in  Hindi  or  English  also  include  such  prin-

 ters  who  did  not  deposit  the  security  amount  as  per  conditions  laid  down  in  the

 tender  forms;  and

 (c)  if  so,  the  action  taken  in  this  regard?

 The  Minister  of  Works  and  Housing  (Shri  Mehar  Chand  Khanna)  +

 (a)  No.

 (b)  In  so  far  as  the  printing  of electoral  rolls  is  concerned,  tenders  were  direc-

 tly  invited  by  the  Delhi  Administration,  and  the  advice  of  the  Printing  and  Sta-

 tionery  Department  was  sought  only  on  the  reasonableness  or  otherwise  of  the

 quotations  received,  in  terms  of  the  Rules  for  Printing  and  Binding.  The  Printing

 and  Stationery  Department  was,  therefore,  not  concerned  with  the  terms  and

 conditions  of  the  printing  contracts  in  question.

 (c)  Does  not  arise.

 असम  में  बारक  नदी  परियोजना

 2301.  भी  fro  र  भास्कर  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत्‌  मंत्री  यह  बताने
 की  क़र्या  करेंगे

 कि  :

 (a)  क्या  असम  में  बारक  नदी  परियोजना  सम्बन्धी  जांच  प्रतिवे दन  प्राप्त  हो  चुका

 यदि  तो  उस  के  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 ब्या  निर्णय  किय  गये  है  ?

 सिचाई  और  fara  मंत्री  कु०  ल०  :
 अनुसन्धान  काय  अभी  भी  प्रगति  कर  रहा

 हैं  ।

 मौर  :
 saa

 नहीं
 उठता

 ।

 Malaria  Eradication

 2302.  Dr.  Mahadeva  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Health  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  the  work  of
 Malaria

 Eradication  is  to  be  ccmpleted  shortly;  and

 (b)  if  so,  the  number  of  persons  employed  for  the  said  purpose  who  would
 lose  their  jobs  in  the  various  states,  particularly  in  U.  P.,  as  a  result  of  the  same?

 The  Minister  for  Health  (Dr.  Sushila.  Nayar)  (a)  Yes.  Out  of  393°25
 units  established  under  the  National  Malaria  Eradication  Programme  in  the  coun-

 try  (including  one  unit  allotted  to  Bhutan  and  0-50  unit  to  Sikkim)  143  unit  areas
 have  so  far  completed  the  task  of  Malaria  Eradication  and  the  work  in  these  units
 has  been  is  being  wound  up.  Another  170  unit  areas  are  at  present  in  an  advanced

 stage  of  the  programme.

 (b)  In  the  143  unit  areas  spread  over  the  States  of  Andhra  Pradesh,  Bihar,
 Kerala,  Madras,  Maharashtra,  Mysore,  Punjab,  Rajasthan,  Uttar  Pradesh
 and  West  Bengal  that  have  achieved  the  task  of  malaria  eradication,  24015  me-
 dical  and  para  medical  staff  including  Drivers  and  another  1,978  clerical  and  class
 IV  staff  are  ex  pected  to  be  released.  Out  of  these  21,327  are  expected  to  be  uti-
 lized  in  the  comprehensive  health  services  of  these  States.
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 Regarding  Uttar  Pradesh,  out  of  67-00  units  functioning  in  that  State,  35-75
 unit  areas  have  completed  the  task  of  Malaria  Eradication.  Out  of  6044  medical
 and  para  medical  personnel  including  Drivers  employed  in  these  35°75  unit

 areas,  5201  persons  are  expected  to  be  absorbed  in  the  comprehensive  health  ser-

 vices  of  the  State.  The  State  Government  are  taking  suitable  action  to  provide

 employment  to  the  others  except  those  considered  to  be  unsuitable.

 रामकृष्ण  नई  दिल्ली  में  क्वाटर

 2303.  श्री  तुलसीदास  जाधव  :

 श्री  दे०  fro  पाटिल  :

 क्या  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  ae  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 रामकृष्ण  पुरम  के  सैक्टर  5  में  आवंटन  के  लिये  कितने  क्वॉटर  तयार  और

 इनका  आवंटन  कब  तक  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 निर्माण  और  आवास
 मंत्री  मेहेरचन्द  लगभग  13001

 आरम्भ  में  दिल्ली  नगर  निगम  ने  यह  संकेत  दिया  था  कि  वे  इस  वर्ष  जुलाई  तक  पानी  की

 व्यवस्था  कर  सकेंगे  ।  अब  निगम  ने  कहा  है  कि  वे  पानी  की  सप्लाई  के  लिए  तैयार  हैं  लेकिन  सरकार

 को  बूस्टर  पम्प  लगाने  की  व्यवस्था  करनी  होगी  ।  ऐसा  करने  के  लिए  कार्रवाई  की  जा  रही  हैं  और  जैसे

 ही  पानी  की  सप्लाई  की  पुरी  हो  जायेगी  क्वार्टरों
 को

 अलाट  कर  दिया

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को
 शिक्षण  शुल्क  का  प्रतिशोध

 2304.  श्री  प्र०  चे  बरूआ  :
 क्या  वित्त  मंत्री  re  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  सरकारी  कर्मचारियों  द्वारा  उनके  बच्चों  के  लिये  दिये  जाने  वाले  शिक्षण  शुल्क  के

 शोधन  से  संबंधित  योजना  में  संशोधन  करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  क्या  संशोधन  करने  का  विचार  और

 क्या  माध्यमिक  शिक्षा  से  ऊपर  विश्वविद्यालय  की  शिक्षा  और  तकनीकी  शिक्षा  के  लिये

 कम  आय  वाले  तमंचा  रियों  के  बच्चों  के  संबंध  में इस इस  सुविधा  देने  का  कोई  प्रस्ताव

 वित्त  मंत्री  fao  त०  कृष्णमाचारी )  और  :  जी  महोदय  ।  इस  प्रश्न  पर

 कया  सरकारी  कर्मचारियों  द्वारा  उनके  बच्चों  की  शिक्षा के  जो  कि  प्राथमिक  श्रेणियों  में  स्कूल
 में  पढ़ते  दिय  जाने  वाले  शिक्षा  शुल्क  का  प्रतिशोध  किया  जांच  की  जा  रही है  ।

 माध्यमिक  शिक्षा  से  उपर  विश्वविद्यालय  से  पूर्व  की  श्रेणियों  या  इण्टर  के  पहले  वर्ष  के  लिये

 शिक्षा  शुल्क  के  प्रतिशोध  की  रियायत  दी  जाती  है  या  तकनीकी  कालेज  के  लिये  उन  बच्चों  की  शिक्षा

 शुल्क  का  प्रतिशोधन  किया  जाता  है  जिन्होंने  उच्चतर  माध्यमिक  शिक्षा  या  इसके  बराबर  की  कोई  दूसरी
 परीक्षा  पास  नही  की  होती  ।  इस  योजना  के  क्षेत्र  को  और  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  नही  है  ।

 नेफा  में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  सेक्शन  अमृतसर

 2305.  श्री  वॉरियर  :

 श्री  वासुदेवन  नायर

 कया  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  as  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कितने  सेक्शन  आफिसर  नेफा  में  हैं  ;
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 उनकी  सेवा
 की  शर्तें  क्या  और

 उन  शर्तों  उन  कर्मचारियों  के  तबादले  से  संबंधित  शर्तों  के  बारे  में  जो  वहां
 पर  दीर्घ  काल  से  काम  करते  क्रियान्वित  करने  के  लिये  क्या  पग  उठाये  गये  हैं  ?

 निर्माण  और  आवास  मंत्री  मे हेर चन्द  से
 :  सुचना  इकट्ठी  की  रही

 हैं  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 विद्यार्थियों  के  स्वास्थ्य  का  सर्वेक्षण

 2306.  डा०  श्रीनिवासन  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  तंक  स्कूलों  और  कालेजों  के  विद्याथियों  का  कोई  स्वास्थ्य  संबंधी  सर्वेक्षण  किया

 मया

 यदि  तो  क्या
 उसका

 ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  क्या  स्वास्थ्य
 से

 बंधी  ऐसा  कोई  सर्वेक्षण  कराने  का  विचार  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला
 :  और  :  अपेक्षित  सुचना  एकत्न  की  जा

 रही  हैं  और  यथा  समय  सभा-पटल  पर  रख
 दी  जायेगी  ।

 az  बेक  आफ  इडिया  के  निदेशक

 2307.  श्री  इन्द्रजीत ,  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 स्टेट  बैंक  आफ  इंडिया  के  वत  मान  निदेशकों  की  प्रारम्भिक  नियुक्तियों  की  तिथियां  क्या

 जिन  निदेशकों  की  से वाच विधि  सब  से  अधिक  उनके  नाम  क्या  है  तथा  वे  कितने  समय

 से  निदेशक  और

 >
 क्या  निकट  भविष्य  में  भारतीय  राज्य  बैंक  के  निदेशकों  के  ais  को  पूनम  fsa  करने  का  प्रस्ताव

 g ्

 वित्तमंत्री  ति०  तै  राज्य  बैंक  के  केन्द्रीय  बोर्ड के  निदेशकों
 के  नाम  और  वे  जब  वे  पहली  बार  बों  में  नियुक्त  किये  गये  संलग्न

 विवरण  में  दी  गई  है  ।
 में  रखा  गया  |  एल०  alo  4875165]

 श्री  जे०  डी०  चौकसी  और  प्रतापसिंह  मथुरादास  को  छोड़  जो  निर्वाचित  निदेशक

 हैं  और  1  1955  और  14  नवम्बर  1956  को  बोले  के  सदस्य  बने  श्री  डी०  आर०

 गाडगिल  1  1955  से  केन्द्रीय  ars
 के

 सदस्य  है  और  ः भ, सवश्रा  रामनाथ  ए०  लोहार  और  डी  ०पी०
 गोयनका  1  1957 से  निदेशक के  रूप  में  काय॑  कर  रहे  है

 भारतीय  राज्य  बैंक  1955  की  धारा  20  की  TI-ATLT  (5)  केन्द्रीय
 सरकार  द्वारा  उक्त  अधिनियम  की  धारा  19(1)  के  अंतगर्त  नामजद  निदेशकों  के  बारी  बारी
 से  पद-निवृत्त  होने  की  व्यवस्था  इन  पदों  और  सामान्य  रूप  से  खाली  होने  वाले  दूसरे
 पदों  को  भरने  के  न् बोड  का  पुनर्गठन  करने  का  कोई  विचार  नहीं है  ।

 दिल्ली  में  भीषण  जल  संकट

 2308.  श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दक्षिण  तथा  पश्चिम  दिल्‍ली  की  बस्तियों  के  एक  लाख  से  अधिक
 लोगों  को  आंशिक  जल  सुभिक्ष  का  सामना  करना  पड़  रहा
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 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 (7)  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 स्वास्थ्य  मंत्री  सुशीला  :  (#)  जी  नहीं  ।  दक्षिण  तथा  परिचित  दिल्‍ली के के  कुछ  क्षेत्रों

 में  ग्रीष्म  कालीन  महीनों  के  दौरान  कभी  कभी  पानी  का  अभाव  अनुभव  होता है  ।

 अभाव  के  मुख्य  कारण  ये  है

 (1)  दिल्‍ली  की  जनसंख्या  में  अत्यघिक  वृद्धि  ।

 (2)  ग्रीष्म  ऋतु  में  मांग  में  वृद्धि  ।

 (3)  नई  तथा  सुदूर  बस्तियों  में  सप्लाई  की  बड़ी  नालियों  का  पर्याप्त  मात्रा  में  न  होना  |

 (4)  बहुत  से  सार्वजनिक  नलों  का  खुले  रहना  और  परिणाम  स्वरूप  पानी  का  व्यथ  बहु  जाना  |

 अभाव  दूर  करने  के  लिये  किये  गये  उपाय  इस  प्रकार  हैं  —o

 (1)  सप्लाई  में  अधिक  वृद्धि  ;

 (2)  उच्च  स्तरीय  क्षेत्रों  में  बूस्टर  पम्पिंग  स्टेशनों  की  प्रस्तावित  स्थापना  ;  और

 (3)  az  रिहाइशी  क्षेत्रों  ऑर  ऐसे  रिहाइशी  क्षेत्रों  में  जहां  घरों  के  अन्दर  नल  लगाये  जा  सकते

 दिल्‍ली  नगर  निगम  से  कहा  गया  है  कि  ऐ  से  क्षेत्रों  में  जहां  तक  हो  सके  सार्वजनिक  नल  बन्द  कर  दें  ।

 सिक्योरिटी  पेपर  होशंगाबाद

 2309.  श्री  शिवचरण  माथुर  क्या  वित्त  मंत्री नहीं  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  होशंगाबाद  के  सिक्योरिटी  पेपर  मिल  को  चलाने  के  लिये  तकनीकों  के

 दो  दलों  ने  सरकारी  aa  पर  इ  ग्लैंड  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  किया  है  और  तीसरा  दल  भी  इसी  प्रयोजन  के

 लिये  इंग्लंड  भेजा  गया है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इंग्लंड  से  वापिस  लौटने  के  बाद  इस  मिल  में  उन  तकनीकों  के  पास

 कोई  काम  नहीं  और

 यदि  तो  उसके  कथा  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  :  से  :  सिक्योरिटी  पेपर
 के  उन  प्रशिक्षणार्थियों  के  तीनों  जिन्होंने  इंग्लैंड  के  मेसर्स  पोर्ट हस  लिमिटेड--तकनी की  सहयोगी-(के
 कारखाने  में  प्रशिक्षण  पाया  भारत  लौंट  आये  कारखाना  होने  में  विलम्ब  होने  के  कारण  इन

 प्रशिक्षणार्धियों  इंग्लैंड  से  लौटने  के  कारखाने  के  उत्पादन-कार्यों  में  जैसा  कि  पहले

 सोचा  गया  संभव  नहीं  हो  सका  कारखाना  चालू  होने  से  पहले के  विभिन्न

 अर्थात्‌  निर्माणकार्य ों  के
 नक्शों  और  चित्रों  की  तकनीकी  प्राप्त  मशीनों

 को  उनके  लगाये  जाने  की  जगह  पर  तेयार  और  मिल  की  कायें  शाला  में  मशीनी  औज़ारों  को  नियत

 स्थान  पर  लगाने  आदि  में  उनकी  सेवाओं  का  पर्ण  रूप  से  उपयोग  करने  की  हर  कोशिश की
 जा  रही  है  ।!

 विदेशी  ऋणों  का  भुगतान

 2310.  श्री  प्र०  चल  बरुआ

 att  सुरेन्द्रपाल सिंह  :

 क्य  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  का  करेंगे  कि  :

 क  ७»
 (#)  भारत को  चालू  त  १

 में  कितनी
 राशि

 के  विदेशी  ऋणों
 का  भुगतान करना  है  ;  कौर
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 25  1887  संयुक्त  राष्ट्र  के  महासचिव  के  साथ  हुई

 बातचीत  के  बारे  में  वक्तव्य

 इसका  इस  ae  भारत  की  विदेशी  मुद्रा  संबंधी  स्थिति  पर  क्या  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना

 वित्तमंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी )  :  153  करोड़  रुपया  विदेशी  मुद्रा में में  या  निर्मित

 द्वारा  और  44  करोड़  रुपया  रुपयों  में  ।

 हमें  जितनी  विदेशी  मुद्रा  उपलब्ध  होती हैं  उसमें  से  सब  से  पहले  ऋण  चुकाये  जाते  हैं

 इसलिए  दूसरे  कामों  के  लिए  उतनी  ही  विदेशी  मुद्रा  कम  हो  जायगी  ।

 सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र
 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 1965-66  के  लिये  आयव्ययक  प्राक्कलनों  और  केरल  राज्य  वित  बोट  के  ज  1964-65  के

 लिए  अनुपूरक वित्त  विवरण

 सिचाई  और  faga  मंत्रालय में  उपमंत्री  श्याम घर  मे  राष्ट्रपति  के  कृत्यों  का  निवेदन
 करते  हुए  उप-राष्ट्रपति  द्वारा  केरल  राज्य  के  सम्बन्ध  में  दिनांक  24  1965  को  जारी  की  गई

 उद्घोषणा  के
 खंड

 के
 साथ

 पठित  विद्युत  )'
 1948  की  धारा  61

 की  उपधारा  (3)  के  अंतगर्त  केरल  राज्य  frag  के  वह  1965-66  के  आयव्ययक

 प्राक्कलनों  1  और  2)  तथा  वर्ष  1964-65
 के  लिये  अनुपूरक  वित्त  विवरण

 की
 एक  प्रति

 पटल  पर  रखता हुं  ।  में  रखी गई  ।  संख्या  एल०  eto  4864/65  1]

 सोमा  शुल्क  1962  के  अंतगर्त  अधिसूचनाएँ

 faa  मंत्रालय  में  उपमंत्री  रामेश्वर  मं  सीमा  शुल्क  1962 की  धारा

 159  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हुं :

 दिनांक  25  1965  का  जी०  एस०  आर०  1247

 दिनांक  25  1965 का  जी०  एस०  आर०  1248

 दिनांक  25  1965 का  जी०  एस०  आर०  1249  में  रखी  गई

 संख्या  एल०  टी०  4865/65  1]

 संयुक्त  राष्ट्र  के  महासचिव  के  साथ  हुई  बातचीत  के  बारे  में  वक्तव्य
 STATEMENT  RE:DISCUSSIONS  WITH  SECRETARY  GENERAL  OF  U.N.

 धान  Hat  तथा  अणुशक्ति  मंत्री  लाल
 बहादर  शास्त्री  )  :  उपाध्यक्ष  जेसा  कि

 नीय  सदस्यों को  ज्ञात  संयुक्त  राष्ट्र  के  ऊ  12  1965 को  नई  दिल्‍ली  आये

 और  यहां  dia  दिन  ठहरने के  बाद  वह  कल  न्यूयॉर्क  चले  गये  ।
 हमने  उनका  केवल  महान  व्यक्ति  के  रूप

 में  नहीं  बल्कि  एक  विश्व-संगठन  जिस  के  कंधों  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  शांति  बनाये  रखने  की  भारी

 वारी  का  बोझ  प्रतिनिधि  के  रूप  में  स्वागत  किया  ।
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 Statement  Re*  Discussion  with  Bhadia  25,  1887:  (Saka)

 Secretary

 General  of  U.N.

 लाल  बहादूर  शास्त्री |

 महा-सचिव  ने  और  मेंने  खुलकर  और  स्पष्ट  बातचीत  की  ।  उन्होंने  विदेश  मंत्री  और  प्रतिरक्षा  मंत्री

 से  भी  बातचीत  की  ।  बातचीत  के  दौरान  महा-सचिव  ने  वर्तमान  संघर्ष  भारत  और  पाकिस्तान  के

 60  करोड़  व्यक्तियों  के  कल्याण  के  संबंध  गंभीर  परिणामों  की  ओर  ध्यान दिलाया  |  उन्होंने  सुरक्षा

 परिषद्‌  के  4  और  6  सितम्बर  के  संकल्पों  का  उल्लेख  किया  और  अपील  की  कि  दोनों  देश  तुरन्त  युद्ध-विराम
 का  आदेश  जारी  कर  दे  ।

 सने  घटनाओं  का  वास्तविक  ब्यौरा  दिया  और  बताया  कि  वर्तमान  संघ  हमने  आरम्भ  नहीं  किया

 है  ;  इसे  पाकिस्तान  ने  ही  आरम्भ  किया  था  जब  5  1965  को  हजारों  की  संख्या  में  सशस्त्र

 पक्षियों  ने  हवाई  अड्डों  ,  पुलिस  चौकियों  तथा  पुलों  जेसे  महत्वपूर्ण  स्थानों  को  नष्ट  करने  तथा  उनਂ  पर

 कब्जा  करने  के  उद्देश्य  और  अन्त  में  श्रीनगर  स्थित  राज्य  सरकार  पर  बलपूर्वक  कब्जा  करने  के  उद्देश्य
 से  हमारे  जम्म  तथा  काश्मीर  राज्य  में  आक्रमण  किया  ।  यह  देख  कर  कि  उसका  आरम्भिक  आक्रमण

 असफल  हो  गया  प्राकिस्तान  ने  1  1965  को  न  केवल  युद्ध-विराम  रेखा  के  पार  बल्कि

 अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  के  पार  भी  बड़  न् पमाने  पर  सदस्य  आक्रमण  कर  दिया  ।  इस  प्रकार  भारत  के  लिए

 आत्म-रक्षा  में  प्रतिकारात्मक  उपाय  करने  के  afattad  कोई  चारा  नहीं  रहा  ।  मने  उन्हें  बताया  कि

 पास्कितान  ने  ही  हमारे  ऊपर  लड़ाई  थोपी  है  ।  हम  देश  जिसका  जम्मू  तथा  काश्मीर  राज्य  एक  अभिन्न

 अंग  प्रभुसत्ता  और  प्रादेशिक  अखंडता  की  पूर्ण  रक्षा  के  लिये  कटिबद्ध  ह  ।  नहीं  हम  एसी  स्थिति  स्वीकार

 कर  सकते  हू  जिसमें  पाकिस्तान  बार  बार  अपना  सशस्त्र  आक्रमण
 भार

 त  के  विरुद्ध  जारी  रख  सके  ।

 महा-सचिव  की  यह  उत्कट  इच्छा  थी  कि  हमें  सबसे  पहले  युद्ध-विराम  करने  और  संघर्ष  को  समाप्त  करने

 के  लिये  सहमत  होना  चाहिए  ।  मने  उन्हें  बताया  कि  सेनाओं  में  लड़ाई  बन्द  करने  की  बात  तो  समझ  में

 आती  है  लेकिन  हमलावरों  का  प्रश्न  अभी  रहता  है  ।  मेंने  बताया  कि  हमें  इन  हमलावरों  के

 जिनमें  से  बहुत  से  अब  भी  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  में  यदि  पाकिस्तान  उनको  हमारे  क्षेत्र  स ेवापस

 नहीं  बुलाता  कड़ी  कार्रवाई  करनी  होगी  |

 हमने  युद्ध-विराम  के  परिणामों  पर  विस्तार  से  विचार  किया  ।  मुझे  महा-सचिव  का  एक  पत्र  मिला

 जिसमें  युद्ध-विराम  की  अपील  को  दोहराया  गया  था  ।  इस  पत्र की  एक  प्रति  सभा  पटलਂ  पर  रख  दी

 गई  ।
 में  रखी  गयी

 ।
 संख्या  एल०  ato  4866/65 1]

 सभी  पहलुओं  पर  पूरी  तरह  विचार  करने  के  बाद  हमने  उनको  उत्तर भेज  दिया  जिसकी  प्रति

 भी
 सभा  पटल  पर  रख दी  गई  है  ।  में  रखी  गई  ।  संख्या  एल०  टी ०

 4866/

 हमने  महासचिव  के  युद्धविराम  करने  के  प्रस्ताव पर  कोई  आपत्ति  नहीं  की  ।  तथापि  भारत  के  लिये
 a

 कुछ  अत्याधिक  त्वचा  मामलों  के  सम्बन्ध  में  हमने  अपना  रिया  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  दिया  है  ।

 उदाहरणाथ  हमें  उन  घुसपैठियों  से  निपटना  होगा  जो  अब  भी  सरकारी  सम्पत्ति  पर  हमला  कर  रहे  हें

 अथवा  जम्मू  तथा  काश्मीर  राज्य
 में

 को  परेशान  कर  रहे  हमारे  लिये  उस  स्थिति  में

 असमथ  पाएं  अथवा  उन

 आ
 जाना

 भी
 संभव  नहीं  है  जिसमें  हम  अपने  आपको  घुसपैठ  करने  वालों  को  रोकने  में  एक  बार  फिर

 a  घुसपैठ  करने  वालों  से  प्रभावशाली  ढंग  से  निपट  नहीं  सके  जो  पहले  ही  इधर  घुस
 आये  हैं  ।

 जहां  तक  इस  प्रश्न  के  राजनी  तिक  पहल  का  सम्बन्ध  हमनें  यह  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  हेम  भारत
 जिसका  जम्मू  तथा  काश्मीर  राज्य  एक  अभिन्न  अंग  प्रभुसत्ता  और  प्रादेशिक  अखंडता  बनाए  रखने  के
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 16  1965  संयुक्त  राष्ट्र  के  महासचिव  के  साथ  हुई

 बातचित  के  बारे  में  वक्तव्य

 लिए  कटिबद्ध  चाहे  कितना  भी  चाय  TAIT  खतरे  पेश  क्यों  न  आयें  हम  इस  संकल्प  से  विमुखं  नहीं

 हो  सकते  |  युद्ध  विराम  के  लिये  सहमत  होने  के  लिये  हमने  यह  दत्त  नहीं  लगायीं  थीं  परन्तु  इनका  उद्देश्य

 इनਂ  महत्वपूर्ण  मामलों  के  संबंध  में  अपने  रवैये  को  स्पष्ट  करना  तथा  उसको  सुस्पष्ट  रूप  से  दोहराना  था

 14  सितम्बर  को  सायंकाल  मुझे  महासचिव  का  एक  और  पत्र  मिला  जिसमें  उन्होंने  बताया  कि  वह

 उन  बातों  के  बारे  जो  मेंने  अपने  पत्रों  में  उठायी  कोई  अनुशासन  नहीं  दे  सकते  ।  वास्तव  में  ह

 उनसे  कोई  आश्वासन  देने  को  नहीं  कहा  था  ।  इस  प्रकार  युद्ध-विराम  करने  की  हमारी  सहमति

 सचिव  को  अपोल  के  अनुरूप  थी  ।  इन  पत्रों  की  प्रतियां  भी  सभा-पटल  पर  रख  दी  गयी  हैं  ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  4866/651]

 नई  दिल्‍ली  से  जाने  के  पुर्व  महासचिव ने  मुझे  बताया  कि  यदि  पाकिस्तान  15  1965

 की  सायं  तक  युद्ध-विराम  करने  से  सहमत  होने  का  उत्तर  नहीं  देता  है  तो  हमें  यह  समझ  लेना  चाहिए  कि

 इस  प्रदान  पर  समझौता  नहीं  हो  सका  है  ।  क्योंकि  निर्धारित  समय  तक  सहमति  का  ऐसा  कोई  उत्तर  नहीं

 इसलिये  यह  घोषणा  कर  दी  गई  कि  हमारी  सुरक्षा  सेनाओं  को  पूरी  ताकत  से  कार्यवाही  जारी

 रखनी  होगी  ।

 हालांकि  शांति  स्थापित  करने  के  लिये  संघर्ष  को  बन्द  कराने  के  महा-सचिव  के  वर्तमान  प्रयत्न  सफल

 नहीं  रहे  हमारी  ओर  से  पुरा  पुरा  सहयोंग  दिया  वह  इस  सम्बन्ध  में  आगे  प्रयत्न  करना  चाहते

 हें  और  नई  दिल्‍ली  से  रवाना  होने  से  कुछ  ही  देर  पहले  उन्होंने  मुझे  एक  और  पत्र  जिसकी  एक  प्रति

 सभा-पटल  पर  रख  दी  गयी  है  ।  [grantee  में  रखी  गयी  ।  देखिए  संख्या  yao  टी०  4966/65  1}

 हम  यथासंभव  शीघ्र  इसका  एक  निश्चित  उत्तर  भेज  देंगे  ।

 जैसा  माननीय  सदस्यों  को  पता  हमने  संयुक्त  राष्ट्र  के
 शांति  स्थापना

 के
 प्रयासों

 में  पूरा

 सहयोग  दिया  है  और  हमने  महा-पचीस  के  तुरन्त  युद्ध-विराम  करने  के  प्रस्ताव  को  भी  मान  लिया  ।  दूसरी
 पाकिस्तान  ने  इस  पर  कोई  सहमति  प्रकट  नहीं  की  ।  वास्तव  में  ऐसे  संकेत  हें  कि  वह  लड़ाई

 को  उस  समय  तक  जारी  रखना  चाहता  है  जब  तक  कि  उनकी  इस  योजना  जिसमें  सारे  जम्मू  तथा

 काश्मीर  से  भारत  तथा  पाकिस्तान  को  सेनाओं  को  हटाया  संयुक्त  राष्ट्र  सेना
 को  वहां

 किया

 जाना  और  इसके  तीन  महीने  बाद  जनमत-संग्रह  करना  शामिल  भारत  मान
 नहीं  लेता है

 ।

 यह  स्पष्ट  है  कि  पाकिस्तान  ने  जम्मू  तथा  काश्मीर  राज्य  के  सुलझे-सुलझाये  मामले  को  फिर  से  उठाने

 के  ख्याल  से  5  1965  को  भारत  पर  आक्रमण  किया  ।  वह  आक्रमण  करके  हम  पर  निर्णय

 थोपना  चाहते  हम  कभी  ऐसा  नहीं  होने  दे  सकते  ।  हमारे  लिये  अपना  संघर्ष  जारी  रखने  के

 रिक्त  और  कोई  चारा  नहीं  है
 ।

 हम  यह पूरी  तरह  अनुभव  करते हे  कि  adam  सशस्त्र  संघर्ष  से
 दोनों

 देशों  के  लोगों  को  बहुत  बड़ी  कठिनाईयां  सहन  करनी  पड़ेगी  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  हमारे  दे दावा सी

 प्रसन्नता  से  इन  कठिनाईयों  को  सहन  कर  लेंगे  परन्तु  आरास्ता  को  अपने  देश  की  स्वतन्त्रता  को  खतरे  में

 न  डालने  देंगे  अथवा  अपने  क्षेत्र  को  हड़पने  नहीं  देंगे  |

 राष्ट्रपति अथ्यूब  खां  के  कल  के  सम्वाददाता-सम्मेलन  के  बारे  में  मेंने  समाचार-पत्रों  में  पढ़ा है  ।
 समाचार  है  कि  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  उन्होंने  यह  भी  कहा  हैं  कि  सद्बुद्धि  इस  बात  की  मांग  करती  है

 कि भारत  और  पाकिस्तान  शांति  से  यदि  यह  नया  तथा  सत्य  निष्ठा  से  किया  विचार  है  तो  हम  इसका

 स्वागत  करेंग  चाहे  यह  प्रस्ताव इतनी  देर  से  कयों  न  किया  गया  हो  ।  परन्तु  यदि  पिछले  अनुभव  को  देखा

 जाय  तो  यह  कथन  केवल  प्रचार का  ही  एक  भाग  दिखाई  देगा  ताकि  संसार  को  धोखे  में  डाला  जा  सके

 पहले भी  राष्ट्रपति अय्यूब  ने  शान्ति  की  अच्छाइयों का  बखान  किया  था  और  इसके  बाद  कच्छ  में  और
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 Statement  Re:  Discussion  with  September  16,  1965

 Secretary  General  of  U.N.

 ee

 लाल  बहादूर  शास्त्री  |

 फिर  काइमीर में  बिना  किस  उत्तेजना  के  भारत  पर  आक्रमण  किया  था  ।
 मुझे  विश्वास  है

 कि  राष्ट्रपति

 अय्यूब  ने  अब  यह  देख  लिया  होगा  कि  पाकिस्तान  की  भारत  के
 विरुद्ध  नफ़रत

 और  संघष  की  नीति  का

 क्या  परिणाम  निकला

 आज  की  परिस्थिति  में  राष्ट्र  को  निरन्तर  सावधान  रहना  स्वतंत्रता  और  अखंडता  रक्षा

 के  लिये  हर  बलिदान के  लिये  तैयार  रहना  है  ।  में इस  संसद  सभी  राजनीतिक  दलों  और  समचे  राष्ट्र

 का  आक्रमणकारी  के  विरुद्ध  एक  होकर  खड़े  होने  के  लिये  हु  में  राष्ट्र  की
 ओर  से  बहादुर  सशस्त्र

 बलों
 का

 भी  आभारी  जिन्होंने  यह  दिखा  दिया  है  कि  वे  केवल  अपने  सीमान्त  की  रक्षा ही  नहीं  कर
 सकते

 बल्कि  दत्र को  करारी  चोट
 देने  में  भी  सम  उनके  बहादुरी  के

 कायें  भारत  के
 इतिहास  में  एक  महान

 अध्याय  बनेगा  ।  इस  संसद  और  सम  चे  राष्ट्र  को  उन  पर  गव  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  हम  इसी  दृढ़  निचय
 और  सेਂ  चुनौती  का  सामना  करते  रहेंगे  |

 Shri  Madhu  Limaye  :  On  a  point  of  Order,  Sir.  You  had  said  that  permis-
 sion  will  be  given  after  the  statement  is  over.

 Mr.  Deputy  Speaker  :  What  is  your  point  of  order  ?

 Shri  Madhu  Limaye  :  Our  demand  to  raise  a  discussionon  Kashmir  and

 Indo-Pak  conflict  has  not  been  accepted.  This  was,  communicated  to  the  Leader  of

 the  House  and  the  hon.  Speaker  also.  Had  this  discussion  been  held  earlier,  the
 House  would  have  assisted  the  Prime

 Minister
 in  drafting

 a  reply  to  the  U.  N.

 Secretary  General.

 Many  a  time  it  has  been  stated  that  when  the  Lok  Sabha  is  in  Session,  all

 important  statements  should  be  made  first  on  the  floor  of  the  House  before  re-

 leasing  them  to  the  Press.  But  what  the  Prime  Minister  said  today  had  earlier

 been  released  to  the  Press—both  Indian  and  foreign—although  the  House  was श

 kept  waiting  throughout  yesterday  and  thus  contempt  of  the  House  has

 been  committed.

 श्री  रंगा  :  में  अपने  दल  की  ओर  से  इस  ऐ  तिहा  सिक  अवसर  पर  प्रधान  मंत्री i)  ny
 उनके  संकल्प तथा  इस  महत्वपूर्ण वक्तव्य  के  साथ  पूर्ण  समधन  प्रगट  करता  हूं  और

 विश्वास  दिलाया

 हूं  कि  देश  पर  किसी  भी  आक्रमण  का  मुकाबला  करने  में  हम  सरकार  के  साथ

 सरकार  ने  देश  का  पक्ष  संयुक्त  राष्ट्र तथा  इसके  महासचिव  के  समक्ष  प्रकार  से  और

 पूर्ण ढंग  से  रखा  है  क्योंकि  हम  ने  उनके  सुझाव  मान  लिये  हैं  ।

 श्री  ही०  ato  मुकर्जी  :  क्योंकि  यह  समय  बातें  करने  के  बजाय  चुप  रहने  और

 काम  करने  का  है  इसीलिये हम  विदेश  मंत्री  महोदय का  इस  भूल  को  जो  उन्होंने  कुछ  बात  संसद्  को

 बताने  से  पूर्व ही  पत्रकारों  कों  बता  कर  की
 उस  पर  कोई  ध्यान

 न
 देने

 का
 अनुरोध  करते  हें  ।

 परन्तु  में  प्रधान  मंत्री  जी  से  यह  अनुरोध  अवक्षय
 करूंगा  कि  अब

 जबकि  पाकिस्तान
 ने  हमारे

 पूर्ण  सुझावों  को  ठुकरा  कर  हमे  जवाबो  कायंवाहों  करने  पर  बाध्य  कर  दिया  है  हमें  चाहिये  विश्व  भर

 में  विशेषकर  बड़  देशों  को  राज्य  नियों  में  हम  यह  जितने  अधिक  प्रभावशाली  ढंग  से  हो
 बताने  का  हर  सम्भव  प्रयत्न  करें  किਂ  यह  युद्ध  हज़ारों  इच्छा  के  विरुद्ध  हम  पर  थोपा  गया  है  और

 इस
 सारे

 काण्ड  का  जिम्मेदार  पाकिस्तान  है  ।
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 25  1887  संयुक्त  राष्ट्र  के महासचिव  के  साथ  हुई
 बातचित  के  बार  में  वक्तव्य

 इस  सभा  के  सदस्य  के  नाते  मे  यह  सुझाव  भी  देना  चाहता  हुं
 कि

 संसद्‌  सदस्यों  के  एक  दल  को  मोर्चे
 पर  भेजा  जाय  ताकि  के  जवानों  को  व्यक्तिगत  रूप से  धन्यवाद  दे  सके  ।

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  )'
 :

 में  प्रधान  मंत्री  जी  द्वारा  दिये  गये  वक्तव्य सेਂ

 पूर्ण
 सहमत

 सारा  देश  इससे  सहमत  परन्तु  खेद  व्यक्त  करता  हूं  कि  विश्व  की  कुछ  सरकारें  पाकिस्तान को

 हमलावर  घोषित  करने  में  आनाकानी  कर  रही  परन्तु  सच  तो  यह  है  कि  पाकिस्तान  ही  शान्ति  की  राह

 में  कान्ट  बना  हुआ  म  चाहता हुं  कि  वे  राष्ट्र  समझें  fe  भारत  न  केवल  अपनी  सुरक्षा  के  लियें

 परन्तु  विश्व  जनतंत्र  और  स्वतंत्रता  की  रक्षा  के  लिये  लड़  रहा  है  इसलिये  उन्हें  हमारा  ही  समान  करना

 चाहिये  ।

 Shri  Bade  (Khangone)  :  I  congratulate  the  Prime  Minister  for  his  statement

 and  on  behalf  of  my  party  welcome  this.  I  hope  that  the  policy  enunciated  therein
 will  be  followed  hereafter  always,  and  pray  to  God  for  our  victory  which  is  for

 a  just  cause.

 Let  it  be  known  throughout  the  world,  as  effectively  as  possible,  that  India
 is  fighting  in  self-defence,  for  democratic  and  secular  values  and  that  Pakistan
 has  aggressive  designs  and  must  be  branded  as  aggressor  in  the  present  comflict.

 श्री  कर्मो सिह जी  में  अपने  दल  की  ओर  से  प्रधान  मंत्री  जी  कों  इस  वक्तव्य  का

 करता  हूं
 ।

 हमें  ज्ञात  था
 कि

 हमारी  सेनाओं  को  यदि  अवसर  दिया  जाए
 तो

 वे  अपनी  ख्याति  पर  पूरी
 उतरेंगी  ।  इस  संकट  की  घड़ी  में  पुरा  राष्ट्र  सरकार  के  साथ  है  ।

 डा०  सा०  श्री  अणे  हमें  प्रधान  मंत्री  जी  से  इस  समय  ऐसे  ही  वक्तव्य  की  आदा  थी
 |

 समस्त  राष्ट्र  इसका  TATA  करता  है  और  जब  तक  पाकिस्तान  अपनी  हठधर्मी  पर  श्र  रहेगा  भारत  एक
 होकर  उसका  मुकाबला  करेगा

 Dr.  Ram  Manohar  Lohia  (Farrukhabad)  e e  I  stand  today  to  support
 the  Armed  Forces  and  the  Government  in  their  endeavour  to  throw  back  the

 aggressor.’  We  have  such  glowing  sacrifices  as  those  of  Hav.  Abdul  Hamid.  We
 should  in  no  case  allow  Pakistan  which  has  her  foundation  on  mistrust  and

 hatred,  to  perpetuate  her  aggression  in  future.  Let  the  dispute  be  settled  once
 for  all.  Our  brethren  in  Pakistan  are  awaiting  their  union  with  us.,  Let  the

 Government  realise  this  fact  and  act  accordingly.

 Shri  Buta  Singh  (Moga)  :  I  stand  to  declare  on  behalf  of  Akali  Dal  and  the
 Sikh  Community  that  we  wholeheartedly  support  the  stand  taken  by  Government
 as  enunciated  in  the  statement  of  the  Prime  Minister.  I  may  also  state  that  Sikh
 Officers  and  Jawans  as  also  those  who  inhabit  the  cities  and  villages  in  border
 areas  will  be  in  the  forefront  of  the  struggle  against  Pakistan  to  save  our  mother-
 land  and  thus  give  a  befitting  reply  to  the  vile  propaganda  of  Radio  Pakistan.
 Each  and  every  Sikh  will  not  be  behind  the  struggle  but  ahead  ofit,

 श्री  मनोहरन  )
 :

 में  अपने  दल
 की

 ओर  से  यह  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं  कि

 पाकिस्तान  के  इस  आक्रमण  का  मुकाबला  करने  और  शत्रु  को  निकाल  बाहर  करने  में  हम  सब  सरकार के
 साथ  हें  और  हर  प्रकार  की  सहायता  के  लिये  अपने  आप  को  पेदा  करते  हें

 श्री  मुहम्मद  इस्माइल  ):  में  प्रधान  मंत्री  जी  द्वारा  दिये  गये  वक्तव्य  के  प्रत्येक शब्द  का
 समर्थन  हुं  और  राष्ट्र  के  इस  संकल्प  में  साझीदार  हुं  जो  उसने  पाकिस्तानी  आक्रमण  को  समाप्त
 करने  का  लिया  है  और  अपने  देश  की  सफलता  की  कामना  करता  हूं  ।
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 Goa,  Daman  &  Diu  (Absorbed  Bhadra  25,  1887  (Saka)
 Employees)  Bil]

 Shri  Yagnik  (Ahmedabad)  :  I  fully  support  what  the  Prime  Minister  has

 just  now  stated  and  thank  him  profusely  for  it..We  will  fight  for  safeguarding  the

 integrity  of  our  motherland  of  which  Kashmir  is  a  part  till  the  end.  Now  when

 U.  Thant  is  here  for  peace  talks,  Mr.  Dean  Rusk  has  issued  a  very:  mischievous

 statement  mentioning  plebiscite.  Let  us  make  it  clear  to  the  Western  Powers  and
 the  rest  of  the  world  that  such  mischief  will  not  be  tolerated.

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  (Bijnour)  :  The  Prime  Minister  and  his  Govern-
 ment  deserve  our  congratulation  for  the  firm’  stand  they  have  taken  on  Kashmir
 for  the  first  time  during  the  last  18  years,  and  I  am  sure  it  will  be  followed  by  an

 announcement  in  the  House  regarding  abrogation  of  Art.  370  very  soon.  This  year
 Dussehra  has  a  special  significance.  It  is  also  hoped  that  Shri  Shastri  and  Khan
 Abdul  Gaffar  Khan  will  meet  very  soon  and  most  probably  on  the  Banks  of  Indus
 river  toremind  us  of  the  re-union  of  Rama  and  Bharat  after  14  years.

 Shri  Maurya  (Aligarh)  :  Today’s  statement  by  the  Prime  Minister  reflects
 not  only  the  sentiments  of  the  whole  House,  but  of  the  whole  nation.  Today,
 this  conflict  is  not  confined  between  two  paries  concerned  but  it  will  have  re-

 purcussions  all  the  world  over.  Therefore  the  world  opinion  is  of  great  consequence.
 I,  therefore,  suggest  that  most  persuasive  and  eloquent  exponents  chosen  for  all
 walks  of  life  should  be  sent  to  all  corners  of  the  world  to  clarify  our  position  and
 make  our  cause  well  understood.

 The  other  day  I  accompained  about  5,000  so  called  Harijans  to  the  local  re-

 cruiting  centre  and  was  enraged  rather  than  shocked  to  find  that  recruitment
 is  open  to  all  castes  except  Harijans.  I  would  urge  the  hon.  Defence  Minister

 to  stop  this  discrimination  and  welcome  all  these  Harijans  who  come  forward
 for  recruitment  to  serve  the  motherland.

 श्री  जी०म०  कृपा लानी  :  में  राष्ट्र  क ेएक  पुराने  सेवक  के  नाते  प्रधान  मंत्री  जी  के  वक्तव्य

 से  पूर्णतया  सहमत  हूं  और  इसका  हार्दिक  समर्थन  करता हुं  ।  परन्तु  हमें  याद  रखना  होगा  कि  यह  युद्ध  दो

 राष्ट्रों  अथवा  देशों  के  बीच  नहीं  हो  रहा  और  हमें  अन्त  तक  भ्रातृ भाव  बनाये  रखना है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  संसद्‌  सदस्यों  को  अमृतसर  आदि  अग्रिम  मोर्चों  पर  भेजने  का  श्री  मुकर्जी
 द्वारा  दिया  गया  सुझाव  स्वीकार  करता हूं  और  इसके  लिये  सदस्यों  का  चुनाव  तथा  fafa  आदि  का  feat

 ata  ही  किया  जायेगा  |

 दमण
 और  दीव  विधेयक

 GOA,  DAMAN  AND  DIU  (ABSORBED  EMPLOYEES)  BILL

 गृह-कार्य  मंत्री  :
 में

 प्रस्ताव  करता हूं
 :

 सकी  संघ  राज्य  क्षेत्र  दमण  और  दीव के  प्रशासन  के  संबंध  में  सेवा  के  लिये  समाविष्ट  व्यक्तियों
 की  सेवा  की  शर्तों  के  विनियमन  तथा  तत्सम्बन्धी  विषयों  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाय  ी
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 संघ  राज्य  क्षेत्र  दमण  और  दीव  के  प्रयास  के  संबंध  में  सेवा  के  लिय  समाविष्ट

 व्यक्तियों  की  सेवा  के  शर्तों
 के

 विनियमन  तथा  तत्सम्बन्धी  विषयों
 की

 व्यवस्था  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  The  motion  was  adopted.

 axa  विनियोग  3)  1965

 KERALA  APPROPRIATION  (NO.  3)  BILL,  1965

 चित्त  मंत्री  fro  त०  कृष्णमाचारी  में  प्रस्ताव  करता हूं
 :

 31  1962 को  समाप्त  हुए  वित्तीय वर्ष  के  दौरान  कुछ  सेवाओं  पर  उन  सेवाओं के  लिये

 तथा  उस  वर्ष  के  लिये  दी  गई  राशियों  के  अतिरिक्त  व्यय  की  गई  राशियों  को  पूरा  करने  के

 लिये  केरल  राज्य की  संचित  निधि  में  से  राशियों  के  विनियोग  का  अधिकार  देने  की  व्यवस्था

 करने  वाले  विधायक  पर  विचार  क्या  जाए  पी

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 31  1962 को  समाप्त  हुए  वित्तीय वर्ष  के  दौरान «  सेवाओं पर  उन  सेवाओं  के  लिये

 तथा  उस  वर्ष के  लिये  दी  गई  के  अति  रिक्त  व्यय की  गई  राशियों को  पुरा  करने  के

 लिये  केरल  राज्य  की  संचित  निधि  में  से  राशियों  के  विनियोग  का  अधिकार  देने  की  व्यवस्था

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।/  The  motion  was  adopted.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  विधायक  पर  खण्डवार  विचार  होगा  ।

 प्रदान यह  है

 खण्ड  2  और  3  तथा  अनुसूची  विधेयक  में  जोड़  दिये  जायें  )

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |  The  motion  was  adopted.

 खण्ड  2  और  तथा  अनुसूची  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।  [Clauses  2,  3  and  the  Schedule  were

 added  to  the  Bill.

 खण्ड  1,  अधिनियम  सुत्र  और  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  1/Ciause  1,  the

 Enacting  formula  and  the  title  were  added  to  the  Bill.

 श्री  ति०  तै  कृष्णमाचारी  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाए  ी

 उपाध्यक्ष महोदय  :  wea  यह  है  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाए  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ञ  ॥
 The  motion  was  adopted.
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 Kerala  Appropriation  (No.  4)  Bill,  1965  September  16,  1965

 Q65 केरल  विनियोग  4)  विधेयक  1965

 KERALA  APPROPRIATION  (NO,  4)  BILL,  1965

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  :  में  प्रस्ताव  करता हूं

 केरल  राज्य  की  संचित  निधि  में  से  वित्तीय  वर्ष  15  डन  66  की  सेवाओं  के  लिये
 कुछ  आर

 राशियों  के  भुगतान  विनियोग  का  अधिकार  देने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।''

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  |

 भी  हरि  विष्णु  कामत  )  :
 सोमवार

 को  अनुपूरक  मांगों
 का

 उत्तर  देते  हुए  माननीय
 मंत्री  ने आश्वासन  दिया  था  कि  केरल  में  चीन  समर्थक  और  पाकिस्तान

 aaa
 लोगों  की

 fuzqare ror Fa Sal
 के

 संबंध  में  सहाय  गय  प्रश्नों  के  संबंध  में  गृह  मंत्री  को  बता  दिया  जायेगा  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि

 मंत्री  इन  प्रश्नों  का  अब  दे  रहे  हैं  या  बाद  में  किसी  समय ?

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी :.  मुझे  यहं  बताने  की  आवश्यकता  नहीं है
 कि  गृह  मंत्री  क्र  उत्तर  देंगे  ।

 मेंने  कहा  था  कि
 यह

 गिरफ्तार  लोगों  के
 लिय

 राशन  आदि  का  प्रदान  है  और  इसे  गह
 मंत्री  के  विचार  के

 faq  दे  दिया  जायेगा  |

 ait  हरि  बिष्णु  कामत  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही की  गई
 इसके  बारे  में  हमें  कब  बताया  जायगा

 ?

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी
 :

 मेंने  कहा  था  कि  मामले  पर  गृह  मंत्री  द्वारा
 विचार

 किया  जायेंगी  ।

 क्या  निर्णय  किया  जायगा ,  वह  अनुकूल  होगा  अथवा  यह  सब  बताने  की  स्थिति  में  में  नहीं  हुँ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 केरल  राज्य  की  संचित  निधि  में  से  वित्तीय  ag  1965-66 की  सेवाओं  के  लिय  और

 राशियों  के  भुगतान  तथा  विनियोग  का  अधिकार  देने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  /
 The  motion  was  a  Anbs GU  ted,

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 खंड  2  और  3  तथा  अनुसूची  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ॥  The  motion  was  adopied;

 2  और  3  तथा  अनुसूची  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।  [Clauses  2  and  3  and  the  Schedule

 ere  added  to  the  Bill.

 1,
 अधिनियम  ya  तथा

 विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  1/Clause 1,
 the

 enacting  formula  and  the  Title  were  added  to  the  Bill.

 भी
 ति०

 त०  कृष्णमाचारी  :  में  प्रस्ताव करता  हूं

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  पी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  पी

 प्रस्ताव  स्वागत  हुआ  1/  The  motion  was  adopted
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 25  1887  विनियोग  3)  1965

 विनियोग  3)  1965

 APPROPRIATION  (NO.  3)  BILL,  1565

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  :  में  प्रस्ताव  करता हूं

 भारत  की  संचित  निधि  में  से  वित्तीय  वर्ष  1965-66  की  सेवाओं  के  लिय  कुछ  और  राशियों

 के  भुगतान  तथा  विनियोग  का  अधिकार  देने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाय  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  ।

 श्री  उ०  Ho  त्रिवेदी  (qaatz)  :  में  देखता  हूं  कि  नौ  सेवाओं  के  लिये  अधिक  धन  देने  के  प्रश्न  पर

 विचार  नहीं  किया  गया  है  ।  हमें  इन्डोनेशिया से  जो  खतरा  हम  उसकी  अनदेखी  नहीं  करें  सकते  |

 हमारी  नौसेना  को  विशेष  रूप  से  पनडुब्बियों  की  जरूरत  है  ।

 श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  :  उस  ओर  के  सदस्यों  की  भावनाओं  को  हम  भली  प्रकार  से  जानते  हैं  |
 सभा  भी  यह  जानती  है  कि  सरकार  अपनी  नौसेना  को  मजबूत  बनाने  के  लिये  भरसक  प्रयत्न  कर  रही  है
 भर  जहांसे  भी  हमें  उपकरण  और  सहायता  मिल  सकती  है  हम  प्राप्त  कर  रहे  इस  संबंध  में  जो  भी

 जानकारी  होगी  वह  माननीय  रक्षा  मंत्री  समय  समय  पर  इस  सभा  को  देते  रहेंगे  ।

 att  हरि  विष्णु  कामत
 )

 :  नौसेना  प्रतिरक्षा  प्रयोजनों  के  लिये  इस  समय  हमारे  पास

 एक  भी  पनडुब्बी नहीं  है  ।  क्या  हम  निकट  भविष्य  में  ब्रिटेन  अथवा  रूस  से  एक  भी  पनडुब्बी  प्राप्त॑  कर
 ~

 लेंगे  ?  क्या  माननीय  वित्त  मंत्री  इस  संबंध  में  कुछ  बताते  कि  स्थिति  में  हैं  ?

 श्री  रंगा  :  प्रतिरक्षा  को  छोड़कर  अन्य  जो  खर्चें  करने  वाले  विभाग  हैं  उनके  जी  में  कम

 से  कम  10  प्रतिदिन  कमी  की  जाये  ।  इस  बात  को  स्वयं  वित्त  मंत्री  ने  भी  व्यक्त  किया  है  ।  प्रतिरक्षा  के

 लिये  हमें  बहुत  अधिक  धन  की  जरूरत  पड़ेगी  इसलिये  जहां  भी  खर्चे  में  जितनी  कमी  की  जा  सकती है
 कमी  की  जानी  चाहिये  ।

 Dr.  Ram  Manohar  Lohia  (Farrukhabad)  :  In  the  goth  century  many
 countries  like  Korea,  Ireland  and  India,  has  been  dissected  in  an  artificial  way.
 We  should  put  our  policy  of  unification  of  these  splitted  countries  before  Russia
 and  America.  This  will  enhance  our  military  strength.

 Side  by  side  we  have  to  put  end  to  our  differences  of  Hindu  and  Muslim  and
 set  up  an  example  before  the  people  of  Pakistan.  It  would  generate  the  feelings
 of  revolt  in  the  people  of  Pakistan.

 शो  ति०  ao  कृष्णमाचारी  :  सब  से  बाद  में  बोलने  वाले  माननीय  सदस्य  के  सुझाव  के  पहले
 भाग

 का  उत्तर  देने  के  लिये  तो
 में

 सक्षम  नहीं  हूं
 ।

 जहां  तक  साम्प्रदायिक एकता  का  प्रदान  मैं  उनकी

 बात  से  पुरी  तरह  सहमत  हूं
 ।

 जहां  तक  प्रतिरक्षा  के  मामले  का  संबंध  है  मुझे  यही  बात  दोहराना  है  कि  हम  अपनी  नौसेना  को  मजबूत
 बनाने  के  लिय  जहां  से  भी  संभव  होता  है  उपकरण  प्राप्त  करने  के  लिय  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 जहां  तक  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  रंगा  द्वारा  उठाये  गये  प्रदान
 का

 संबंध  मैंने  सभी  विभागों  से  कह  दिया

 हैकि  वे  अपने  खर्चे  में
 10  प्रतिदिन  कमी  करने  का  प्रयत्न  करें  ।  मैंने  सभी  मंत्रालयों को  कहा  है  कि  25

 लाख  रु०  से  अधिक  व्यय  वाली  जो  भी  परियोजनाओं  हैं  और  जिनका  काम  aay  आरम्भ  नहीं  किया  गया

 हे  उनको  मेरे  पास  भेजा  जाय  ताकि
 मैं

 देख
 सव  कि  क्या  उनको  स्थगित  किया  जा  सकता  है  ।
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 Ap  propriation  (No.  4)  Bill,  1965  Bhadra  25,  1887  (Saka)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 भारत  की  संचित  निधि  में  से  वित्तीय at  1965-66  की  सेवाओं  के  लिये  कुछ  और  राशियों

 के  भुगतान  vat  विनियोग  का  अधिकार  देने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।/
 The  motion  was  adopted.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 पी
 खंड  2  और  3  विधेयक  का  अंग  ब  a  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ॥  /  The  motion  was  adopted,

 खण्ड  .2  और  3  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  [Clauses  2  and  3  were  added  to  the  Bilt.

 खण्ड  1,  अधिनियमन  ga  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  y/Clause  1,  the

 Enacting  Formula  and  the  Title  were  added  to  the  Bill.

 श्री  flo  तलब  कृष्णमाचारी  : में  प्रस्ताव  करता हूं  :

 श्प्कि  विधेयक  को  पारित  किया  जाये  55.0

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 की  विधेयक  को  पारित  किया  जाये  53.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।  The  motion  was  adopted.

 विनियोग  4)  1965

 APPROPRIATION  (NO.  4)  BILL,  1965

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  :
 में  प्रस्ताव  करता हूं

 :

 31  1913  को  समाप्त  हुए  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  कुछ  सेवाओं  पर  उन  सेवाओं  के  लिये

 तथा  उस  वर्ष  के  लिये  दी  गई  राशियों  के  अतिरिक्त  व्यय  की  गई  राशियों  को  पुरा  करने  के

 लिये  भारत  को  संचित  निधि  में  से  राशियों  के  विनियोग  का  अधिकार  देने  की  करने

 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ही

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 31  1963  को  समाप्त  हुए  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  कुछ  सेवाओं  पर  उन  सेवाओं  के

 लिये  तथा  उस  वर्ष  के  लिये  दी  गई  राशियों  के  अतिरिक्त  व्यय  की  गई  राशियों  को  पुरा  करने

 के  fag  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राशियों  के  विनियोग  का  अधिकार  देने  कीं  व्यवस्था

 करने  वालें  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।  The  motion  was  adopied.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 खंड  2  और  3  विधेयक  का  अंग  बनें  My

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।/  The  motion  was  adopted.
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 विनियोग  संख्या  3  1965 16  1965

 खण्ड  2  और  3  विधेयक  में  जोड़  दिये  Clauses  2  and  3  were  added  to  he  Bill.

 अनुसूची  विधेयक  में  जोड़  दी  The  Schedule  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड  1,  अधिनियम  सुत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  1/Clause  1,  the

 Enacting  Formula  and  the  Title  were  added  to  the  Bill.

 श्री  flo  तक  कृष्णमाचारी  :  में  प्रस्ताव  करता हूं  :

 i  विधेयक  को  पारित  fear  जाये  ता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  1,  The  motion  was  adopted,

 i  tt  ee

 विनियोग  संख्या  3  1965

 APPROPRIATION  (RAILWAYS)  NO.  3  BILL,  1965

 रेलवे  मंत्री  स०  का०  :  में  प्रस्ताव  करता  हूँ  :

 31  1963
 को  समाप्त  हुए  वित्तीय  वर्ष के  दौरान  रेलवे

 की  कुछ  सेवाओं
 पर

 उन  सेवाओं

 के  लिये  तथा  उस  वर्ष  के  लिये  दी  गई  रादियों  के  अतिरिकत  व्यय  की  गई  राशियों  को

 पूरा  करने  के  लिये  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राशियों  के  विनियोग  का  अधिकार  देने  की

 व्यवस्था  करने  वले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  0.0

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 31  1963  को  समाप्त  हुए  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  रेलवे  की  कुछ  सेवाओं  पर  उन  सेवाओं

 के  लिये  तथा  उस  वर्ष  के  लिये  दी  गई  राशियों  के  अतिरिक्त  व्यय  की  गई  राशियों  को  पूरा
 करने  के  लिये  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राशियों  के  विनियोग  का  अधिकार  देने  की

 व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।/
 The  motion  was  adopted.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रत  यह  है  :

 खंड  2  और  3  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  1716
 motion  was  adopted,

 खंड  2  और  3  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  [Clauses
 2  and

 3
 were  added  to  the  Bill

 अनुसूची  विधेयक  में  जोड़  दी  गई  0,
 The  Schedule  was  added  to  the  Bill.

 az  1,  अधिनियमन  सुत्र  तथा  विधेयक  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  1/Clause  1,  the

 Enacting  Formula  and  the  Title  were  added  to  the  Bill.
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 September  16,  1965 Appropriation  (Railways)  No.'4  Bill,  1965

 श्री  स०  का०  पाटिल  :  में  प्रस्ताव  करता हूँ
 :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  मै

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदेश  यह  है  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ||

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।  1106.0  motion  was  adopted.

 ae  ae

 विनियोग  संख्या  4  1965

 APPROPRIATION  (RAILWAYS)  NO.  4  BILL,  1965

 रेलवे  मंत्री  स०  का  :  में  प्रस्ताव  करता हूँ  :

 भारत  की  संचित  निधि  में  से  वित्तीय  वर्ष  1965-66  की  रेलवे  की  सेवाओं  के  लिये  और

 राशियों  के  भुगतान  और  विनियोग  का  अधिकार  देने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रीत  यह  है  :

 भारत  की  संचित  निधि  में  से  वित्तीय  वर्ष  1965-66  की  tara की  सेवांओं  के  लिये कुछ  और
 राशियों  के  भुगतान  और  विनियोग  का  अधिकार  देने  वाले  विधेयक  विचार  किया  जाये  वही

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |  |The  motion  was  adopted.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान '  यह  है  :

 खंड  2  और  3  विधेयक  विधेयक  का  अंग  बने  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।  The  motion  was
 adopted,

 खण्ड  2  are  3  विधेयक  a  जोड़  दिये  गये  [Clauses
 2

 and
 3  were  added  to  the  Bill

 aaa  विधेयक  में  जोड़  दी  गई 4  The  Schedule  was  added  to  the  Bill.

 खंड  1,  अधिनियमन  सुत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दियें  गये  ।  /Clause  1,  the

 Enacting  Formula  and  the  Title  were  added  to  the  Bill.

 स०  काम  पाटिल  :  में  प्रस्ताव  करता हूं
 :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  प

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रकन यह है यह  है  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ह

 प्रस्ताव॑  स्वीकृत  हुआ  |  The  motion  was  adopted.

 आणक ाााायणल्‍ुणणाणय —  ाणणथथ्णथ्णणण
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 25  1887  कोयला  खान  भविष्य  निधि  तथा  अधिलाभांश

 योजनाओं  विधेयक

 —

 कोयला  खान  भविष्य  निधि  तथा  अधिलाभांश  योजनायें  )

 विधेयक--जारी

 COAL  MINES  PROVIDENT  FUND  AND  BONUS  SCHEMES
 (AMENDMENT)

 ait  वारियर  :
 उपाध्यक्ष  मैं  पिछली  शाम  को  कह  रहा  था  कि

 मज़दुरों
 और

 मालिकों  से  इकट्ठे  किये  गय  अंदा दान  की  दर  बराबर  नहीं
 होनी  चाहिये

 |  जब  कि  इसके  लिये
 गुंजाइश

 है  हमें  इसमें  कुछ  अन्तर  रखना  चाहिये  ।  भविष्य  निधि  तथा  बोनस  योजना  के  प्रशासनिक  प्रभार  के  लिये

 मालिकों  से  अंब  तक  3  प्रतिशत  व्यय  लिया  जाता  था ।  परन्तु  अब  आप  इसको
 घटी  कर  2)  4  प्रतिदिन

 करने  जा  रह ेहें
 ।  इसके  विपरीत  होना  तो  यह  चाहिये  कि  इस  खे  में  जो  कमी  है  उसका  लाभ  मज़दूरों

 को  दिया  जाये  ताकि  वे  अधिक  उत्पादन  करने  के  लिय  प्रोत्साहित  हों  ।

 31  1963  को  विभिन्न  कोयला  खानों  से  1,  4,  83,  179.  34  रु०  की  ifs  भविष्य निधि

 अंशदान  के  लिये  लेना  बकाया थी  उसमें से  97,14,  505.  916०  वसूल कर  गये  हं  और

 67,  95,470.  28  रु०  की  राशि
 के  मामले  अदालतों

 में
 पड़े

 है  ।  में  जानना
 चाहता  हुं  कि  मालिकों

 कों  यह
 राशि

 अपने
 पास  क्यों  रखने  दी  जाती  ह  जबकि  अधिनियम  के  अन्तर्गत  उनसेਂ  यह  अपेक्षित

 है  किवे  राशि  जमा  करायें  ।  प्रतिवर्ष  बकाया  राशि  में  वृद्धि  होती  जा  रही
 है

 |  सरकार  ने  मज़दूरों  के

 हितों  की  रक्षा  करने  के  लिये  50  लाख  रुपये  की  cfs  जमा  करने  का  एक  तरीका  निकाला  था  कि  यदि

 मालिक  गल्ती
 पर  हों  तो  उसमें  से  मज़दूरों  के  दावों  के  विरुद्ध  का  भूगतान  किया

 जा
 सके  ।  परन्तु

 राशियों  की  रक्षा  करने  का  यह  एक  परोक्ष  तरीका  है  ।

 मे
 देखता  हूं  कि

 प्रयास
 तिक  प्रभार  आये  वर्ष  बढ़ता  जा  रहा  है  ।  में  समझता  हुं  कि  इसका  कारण  यह

 है  कि  बड़े  वेतन  पाने  वाले  अधिका  रियों  की  संख्या  बढ़ती  जा  रही  है  ।  इसकी  ओर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।

 धन  की  कमी  के  कारण  कोयला  खानों  की  विकास  योजनाओं  को  आरम्भ  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 सरकार ने  यह  भी  कहा  है  कि  कोयला  खानों  के  पास  सहायक  उद्योगों  को  स्थापित  करने  के  लिये  घन
 की  कमी

 में  कहता  हूं  कि  कोयला  खानों  से  जो  इतना  धनਂ  पैदा  किया  जाता  है  सरकार  उसको  इन  कामों के

 लिये  प्रयोग  में  क्यों  नहीं  लेती  विनियोजन  की  लम्बी  अनुसूची  दी  गई  और  इसमें  एक  भी

 योजन  ए  सा  नहीं  है  जिसमें  4-1/ 2  या  5 प्रतिशत  से  अधिक  ब्याज  मिलता  हो  ।  गरीब  मज़दूरों  के  पैसे

 को  सरकारी  प्रतिभूतियों  में  क्यों  लगाया  जाता  है  जहाँ  से  उनको  कुछ  मिल  नहीं  सकता  है  ?  सरकार  को
 गरीबों  के  पैसे  से  नहीं  खेलना  चाहिये  ।  उनके  पैसों  को  उपक्रमों  में  लगाना  चाहिये  जहां  से  उन्हें  अधिक

 लाभ  हो  सकता  है  ।

 मेरी  समझ  में  यह  बात  नहीं  आती  है  कि  सरकार  बोनस
 को

 आस्थगित  मजूरी  के  रूप  में  स्वीकार

 करने  के  लिय  क्यों  तयार  नहीं  सरकार को  एसा  कानून  बनाने  का  कया  अधिकार  है  कि  बोनस  को  जब्त

 किया जा  सकता  है
 ?

 आपको  देखने  से  पता  चलेगा
 कि

 इस  वर्ष
 बोनस  की

 एक  बहुत  बड़ी
 राशि

 जब्त  की
 गई  ।  इस  कानून  को  बदलना  चाहिये  |  जब

 मजदूरों
 की  किसी  हड़ताल  को  अवध  घोषित  किया  जाता है

 तो  बोनस  को
 जब्त

 कर  लिया  जाता  विंमान  श्रम  स्थायी  आदेश  तथा  मजदूरों  के  प्रति

 सरकार  का  रया  इन  हड़तालों  को  अवध  घोषित  कराने  के  लिये  जिम्मेदार  है  ।  हड़तालों  के  अतिरिक्त

 मज़दूरों के  पास  और  कोई  चारा ही  नही ंहै  ।  यदि  बोनस  को  स्थगित मजूरी  का  नाम  दे  दिया  जाता

 है  तो  उसे  कोई  काट  नहीं  सकता  है  ।

 वार्षिक  बोनस  प्रतिवेदन  में  यह  कहा  गया है  कि  कोयला
 खानों

 में  जमीन  के  नीचे  काम  करने  वाले

 मज़दूरों
 में  से  50  प्रतिशत  को  बोनस  दिया  जाता  है  जबकि  पर्यवेक्षक  वर्ग  में  97  प्रतिशत

 कर्मचारियों को  बोनस  मिलता है
 |  एसी  बोनस  योजना  का  क्या  फायदा  जबकि  50  प्रतिशत  मज़दूरों  को  जो  अपनी

 जान  को  खतरे
 में  हाल  कर  काम  करते  बोतल  नहीं  मिलता है  ।
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 Coal-Mines  Provident  Fund  and  Bonus  Bhadra  25,  1887  (Saka)
 Schemes  (Amendment)  Bill

 —$—$——

 a [ati

 सरकार  यह  कहती  है  कि  ठ  कैदियों  के  अधीन  काम  करने  वाले  मज़दूरों  पर  भी  यह  योजना  लागू  होगी  |

 किसी  ठ  केदार  के  अधीन  निर्धारित  दिनों  तक  काम  करने  के  पश्चात्  मज़दूर  बोनस  का  अधिकारी  हो  जाता

 परन्तु
 3

 केदार  एसा  करते  हूं  कि  मज़दूर  को  काम
 पर  रख  लेते  औ  फिर

 तीन  agit के  पश्चात्‌

 उसे  हटा  देते  हो  और  फिर  3  महीने  के  पश्चात्‌  बुला  लेते है  |  सरकार  को  इस  ओर  ध्यान  देना  चाहिये  |

 Dr.  M.  S.  Aney  :  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  there  is  no  quorum  in  the  House.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  घंटी  बजाई  जा  रही  है  ।

 1 श्री  सोनावण  पीठासीन  हुए

 |  Suri  SONAWANE  in  the  Chair  J

 महोदय  :  अब  गणपूर्ति  है  ।

 Shri  Hukum  Chand  Kachhavatiya  (Devas)  :  I  do  not  widerstaand  why

 the  mining  industry  hasbeen  treated  ona  different  footing  from  other  industries
 from  the  point  of  view  of  bonus.

 Five  lakh  labourers  are  working  in  the  coal  mining  industry.  These  workers

 have  to  work  constantly  under  the  imminent  danger  of  death.  There  the  ceiling
 may  crumble  any  time  and  they  are  facing  death  every  hour.

 You  have  framed  rules  that  no  worker  can  take  part  in  any  movements  and

 if  any  one  takes  part  his  bonus  will  be  forfeited.  It  is  extremely  difficult  for  an
 individual  worker  to  isolate  himself  from  any  movement  launched  on  a  big  scale.
 I  want  to  know  what  punishment  is  inflicted  upon  the  owners  for  their  irregula-
 rities.  So  far  36  000  irregularities  of  the  coal  mine  owners  have  been  noticed.

 In  Madhya  Pradesh  4543  cases  of  labour  regarding  non-payment  are  pending
 so  far.  The  total  number  of  such  cases  in  1960  for  the  whole  of  the  country  was

 13,056.  Out  of  them  fourty  thousand  cases  related  to  the  non-payment  of  bonus.  In

 1960  in  Madhya  Pradesh  an  amount  of  Rs.  61,521  was  due  from  the  owners  and
 for  all  the  states  taken  together  this  amount  was  Rs.  7,69,684.  Today  the  owners
 have  not  deposited  Rs.  1  crore  and  75  lakhs  in  the  account  of  the  workers.  The

 inspectors  should  be  asked  to  check  the  account  books  at  more  frequent  intervals.

 Under  the  rulesa  contractor  is  bound  topay  bonus  to  a  worker  who  has  com-

 pleted  6  months  service.  But,  perhaps  you  do  not  know  that  the  contractors
 do  not  keep  a  worker  for

 more  than  three  months  at  a  time.

 Shri  Himatsinhka  pleaded  for  the  exemption  of  small  mines  from  the  purview
 of  this  Bill.  In  this  connection  I  am  only  to  say  that  at  present  there  are  many
 mines  posing  themselves  as  small  and  not  rendering  proper  accounts  of  their
 production  and  labour  strength,  This  Bill  should  apply  to  all  the  mines.

 At  present  there  is  no  provision  for  worker  to  draw  bonus  in  emergent  cases
 from  his  own  fund.  As  such  they  have  to  depend  upon  their  employers  who  charge
 extremely  exorbitant  rate  of  interest.  I  sug प्  gest,  therefore,  that  provision  should
 be  made  for.their  taking  loans  from  their  own  fund.

 by  the  owners.  The  contractors  take  the  थ
 Today  many  a  rule  framed  for  the  benefit  of  the  workers  are  disobeyed

 ipt  from  the  workers  for  Rs.  2.50
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 योजनायें  विधेयक

 whereas  he  is  actually  paid  Rs.  Last  time  also  I  referred  to.  this
 to  which  the  hon.  Minister  replied  that  he  had  no  such  information.  If  he  wants

 this  evil  practice  to  see  for  himself  he  should  accompany  me  and  not  disclose
 that  he  is  a  minister.  Government  should  have  proper  machinery  to  ensure  that
 whatever  laws  are  framed  they  are  strictly  adhered  to.  The  arrears  due  from
 the  owners  should  be  immediately  got  repaid  to  the  workers.  Those  40,000  cases
 should  be  immediately  disposed  of,

 श्री  to  रण  चक्रवर्ती
 )

 :  में  माननीय  मंत्री  महोदय  को  इस  विधेयक  के  लाने  पर  बधाई

 देता  इस  विधेयक  से  देश  के  4,  60,000  खान  कर्मचारियों  को  लाभ  होंगा  ।  इस  विधेयक  के  बारे

 में  में  कुछ  बातें  कहना  चाहता  हूं  ।

 खान  मालिक  कई  बार  कम चा  रियों  की  ऐसी  श्रेणियों  को  भी  सुविधाएं  नहीं  देते  जिनको  मूल  विधेयक

 के  अन्तगंत  फायदा  होना  चाहिये  ।  इस  wea  पर  गम्भीरता  से  विचार  होना  चाहिये  |

 ठेकेदारों  ने  बहुत  धांधली  मचा  रखी  है  ।  वे  कमंचारियों  की  मांगों  और  उनके  अधिकारों  की  तनिक

 भी  परवाह  नहीं  इसके  फलस्वरूप  बेचारे  कर्मचारियों  की  स्थिति  बहुत  ही  शोचनीय  हो  गई

 एक  खान  मालिक  ने  1958  से  लेकर  1964  तक  अपने  कम चा  रियों  की  भविष्य  निधि  की  cafe  जमा

 नहीं  करायी  थो  ।  जब  मने  इस  बारे  में  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाया  तो  उनका  उत्तर  भो  ठोक

 नहीं  था  ।  सरकार  को  कर्मचारियों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिये  उपबन्ध  करना  छोटे  छोटे

 दार  कहते  2  कि  हमें  कानन  का  पुरा  ज्ञान  नहीं  है  ।  इस  बहाने  वे  मज़दूरों  को  उनके  न्यायोचित  अधिकार

 भी  नहीं  देते  ।

 सरकार  को  कोयला  खान  मज़दूर  कल्याण  निधि  का  प्रबन्ध  भी  अपने  हाथ  में  ले  लेना  चाहिये  ।  इस

 निधि  में  50  करोड़  से  अधिक  धन  जमा  है  ।  इस  राशि  को  मज़दुरों  को  और  अधिक  सुविधायें  देने  के

 लिये  प्रयोग  किया  जाये  ।

 सरकार  को  भविष्य  निधि  के  धन  को  कर्मचारियों  तथा  कोयला  खानों  के  मजदूरों  को  और

 सुविधायें  देने  के  लिपे  प्रयोग  में  लाना  चाहिये  ।  ये  सुविधायें  हें  बेकारी  के  समय  के  लिये  बीमा  तथा

 बुढ़ापे की  पेंशन  |
 ये  मजदूर  50  वर्षीय या  55  त्वं  की  आय  होने  पर  काम  करने  के  अयोग्य  हो  जाते हें

 उनका  काम  बहुत  परिश्रम  वाला  कम  है  ।  सरकार  को  ऐसी  व्यवस्था  करनी  चाहिये  कि  ज्योंही  वे  काम

 करने  के  अयोग्य  हों  उन्हें  पेंशन  मिलने  लगे  |  इस  सुझाव  पर  गम्भीरता  से  विचार  किया  जाना  चाहिये  t

 आजकल  जो  बोनस  दिया  जाता  है  वह  तो  मज़दूरों  की  काम  पर  नियमित  रूप  से  उपस्थिति  बनाये

 रखने  के  लिय  है  ।  खात  मालिकों  को  शिकायत  है  कि  मज़दूर  उत्तर  प्रदेश  तथा  मध्य  प्रदेश  में  अपने  घरों

 को  चले  जाते  इसी  कारण  यह  बोनस  दिया  जा  रहा  है  ।  इसलिये  नयी  योजना  के  अंतगर्त  fea  जाने

 वाले  बोनस  को  पहले  के  बोनस  से  पृथक्‌  समझना  चाहिये  ।

 सरकार को  सामाजिक  सुरक्षा  सम्बन्धी  कार्यों  को  पूरा  महत्व  देना  चाहिये  ।  इस  बारे में  अभी
 आरंभिक  कदम  उठाय  जा  रहे  ह  ।

 Shri  Shiv  Charan  Mathur  (Bhilwara)  :  I  congratulate  the  Hon.  Minis-
 ter  for  bringing  this  Bill.  This  Act  was  passed  17  years  ago  and  in  1951  this  was
 amended.  During  this  period  the  mines  have  been  deprived  of  facilities  and
 benefits.  Swatantra  Party  spokesman  was  critical  of  this  Bill.  That  party  is

 against  giving  any  facilities  to  the  labour.  I  would  request  them  to  do  away  with
 this  attitude.
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 Schemes  (Amendment)  Bill

 [Shri  Shiv  Charan  Mathur]

 I  want  this  Bill  should  be  applicable  to  all  categories  of  mines  —permanent

 and  temporary  both.

 Temporary  employees  are  equally  useful.  They  should  not  be  deprived  of

 the  benefits  of  these  schemes.  I  do  not  agree  with  the  argument  that  small

 mines  should  not  come  under  the  perview  of  this  Bill.

 It  is  a  good  measure  in  the  sense  that  many  more  ‘categories  of  ‘employees
 have  been  included  in  it.  I  am  glad  to  know  that  labour  engaged  छा  lignite
 mines  has  bzen  extended  the  benefit  of  these  schemes  under  this  Bill.  There

 are  lignite  mimes  in  Rajasthan.  The  labour  engaged  there  has  not  been  given

 any  such  benefit  in  the  past  as  is  been  given  under  this  Bill.

 I  am  against  the  amendment  proposed  by  Shri  Dandekar.  He  warits  to  res-

 trict  the  scope  of  this  Bill.  It  is  not  proper.  We  should  rather  try  to  include

 more  categories  in  this  Bill.  Teachers,  who  are
 working

 im  coal  mines  areas  are

 doing  equally  important  jobs.

 A  provision  should be  made  in  this  Bill  that  it  would  apply  to  all  mine-owners,

 even  if  they  have
 Baven

 mines  on  lease.

 It  is  gratifying  to  know  that  more  representatives  of  workers  and  Government

 would  be  on  the  Board  to  be  set  up  and  there  will  be  only.6  representatives  of  the

 employers.  Government  should  institute  the  Board  after  giving  due  considera-

 tion  to  the  interests  of  labourers.

 As  p*r  provisions  regarding  the  appointment  of  officers  for  implementation  of

 Coal  Mines  Fund,  the  Gentral  Government  will  be  making  all  appointments  of
 staff  getting  a  salary  more  than  Rs.  400.  It  causes  a  lot  of  delay  and  schemes  are
 not  properly  executed.  I  request  that  the  Board  should  be  authorised  to  make

 appointments  excepting  those  of  Commissioner.  Ihave  moved  an  amendment.
 I  want  that  all  major  schemes  uader  this  Bill  should’ be  brought  before  Parlia-
 ment  and  its  prior  approval  should  be  obtained.

 feel  that  unemployment  insurance  scheme  should  be  introduced  in  our

 country.

 श्री  दी०  चल  Wat  :  हमें  राष्ट्र  की  सभी  समस्याओं  की  ओर  ध्यान  देना है  रूस

 में
 अध्यापकों

 को
 भी  कार्मिक  माना  जाता  वहाँ  किसान  और  कार्मिक

 दो  ही  ः  इंग्लैंड ड  में  कोयला
 खान  मज़दूरों के  बच्चे  बड़े  बड़े  नेता  हमें  भी  मज़दूरों  के

 इस  वर्ग  को  अधिकाधिक  सुविधायें
 दी  जानी  चाहिये  ।

 में इस
 विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।  मे  आशा  करता  हैं  कि  सामाजिक  सुरक्षा  मंत्रालय  इस  प्रकार

 के  कल्याणकारी  कानून  लागू  करता  रहेगा  ।  हमें  कोयला  खानों  के  क्षेत्रों  में  काय  कर  रहे  लोगों  के  विभिन्न

 वर्गों
 में

 भेदभाव  नहीं  करना  हमें  अधिका  धिक  लोगों  को  लाभ  पहुंचाने  के  बारे  में  सोचना  चाहिये  |

 हमें  पाने  वालों  को  छट  नहीं  देनी  चाहिये  ।  ये  लोग  बिना  किसी  परिश्रम  या  कायें  किये  बिना

 ही  बहुत  अधिक  घन  ले  जैहे  माननीय  मंत्री  महोदय  को  इस  कानन  को  इन  लोगों  पर  भी  ला
 गू  करने

 की  व्यवस्था  करनी  चाहियें  ।  इसमें  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  ।
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 योजनायें  )  विधेयकਂ

 हा

 मुझे  प्रसन्नता है  शब्द  में  बहुत  से  वर्गों  को  शामिल  किया  जायेगा  ।  हमें  कोयला  खानों  सें
 सम्बद्ध कर्मचारियों  के  सभी  वर्गों  को  इस  विधेयक  के  अन्तर्गत  सुविधायें  उपलब्ध  करनी

 चाहियें
 ।

 घरेलू  नौकरों  और  अध्यापकों  आदि  को  शामिल  करके  बहुत  अच्छा  काय  किया  गया

 में  चाहता हूं  कि  वहां  पर  जो  लोग  कार्यालयों में  काम  करते  हू  उनको  भी  यह  सुविधा देनी  चाहिय े।

 इस  विधेयक के  अन्तगं त  जुर्माने  की  जो
 व्यवस्था  है  उस  को

 और  कड़ा  किया  जाना  चाहिये  ।  आजकल

 ठेकेदार लोग  बहुत  से  समाज  विरोधी  काय  करते ह  |  वे  मजदूरों  को  कोई  सुविधा  नहीं  देता

 सरकार  को  इनसे  कठोरता  का  बर्ताव  करना  चाहिये  ।

 म॑  चाहता  हूं  कि  सरकार  को
 एक

 व्यापक  विधेयक  लाना
 चाहिये

 ।  सरकार  को  बेकार  लोगों के
 बेकारी  के  समय  के  लिये  fag  तथा  बूढ़े  लोगों  के  लिये  दन  की  व्यवस्था  करनी  चाहिये  |

 fafa  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जगन्नाथ  दामन  जी  कर्मचारी  राज्य  MAT

 चारी  भविष्य  निधि  तथा  कोयला  सान  भविष्य  निधि  को  मिलाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।-  क्योंकि  एसा

 करने से  कोई  लाभ  नहीं
 होगा

 ॥  qe  कम चारा  राज्य
 बीमा  पुनरीक्षण

 समिति  इस  प्रश्न  पर

 विचार  कर  रही  है  ।  उसकी  रिपोर्टें  2  या  3  महीनों  तक  मिल  जायगी  ।  इस  प्रश्न  पर  भारतीय  श्रम

 सम्मेलन
 में

 भी  अक्तूबर  1962
 में  चर्चा  हुई

 थी  और
 इस  वर्ष

 के
 अक्तूबर  सम्मेलन  में  फिर

 विचार

 होगा  ।  यदि  सभी  पक्ष  इस  पर
 सहमत

 होता  सरकार  इन्हे ंहूं मिलाने  के  लिये  तयार  ह्
 ।  हम  सामाजिक

 सुरक्षा  सम्बन्धी  और
 सुविधायें

 भी  देना  चाहते  परन्तु  उसके  लिये  कुछ  समय  लगेगा  |  दुसरे  हमारे

 पास  संसाधन  भी  नहीं  हे  |

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ।

 Mr.  SPEAKER  in  the  Chair

 बेकारी बीमा  के  प्रश्न  को
 पहले

 भी  उठाया गया  था  ।  इस
 बारे  में  हमने

 एक
 योजना

 बनाई  है  ।

 इसे  श्रम  सम्मेलन  के  समक्ष  रखा  जायेगा  ।  यदि  इसका  अनुमोदन  कर  दिया  गया  तो  इसे  कार्यान्वित

 किया  जायेगा  ।  पूरे  देश  के  लिये  सामाजिक
 सुरक्षा  योजना

 बनाना  और  लागू  करना  बहुत  कठिन  काम

 होगा  ।  हमें  यह  कई  प्रश्नों  में  पुरा  करना  होंगा  ।  इंग्लैंड  में  एसा  ही  किया  गया  था  ।

 श्री  इलियास  ने  आपत्ति  की  है  छः  प्रतिनिधियों  में  से  किसी  को  भी  बाहर  से  न  लिया  ITT  ag

 कोई  नई  बात  नहीं  की  जा  रही  हं  ।  मूल  विधेयक  में  भी  एसी ही  व्यवस्था थी  ।  सभी  प्रतिनिधि
 एक  ही

 संगठन  के  नहीं  होते  ।  मज़दूरों  के  भी  तो  बहुत  से  संघ  है  ।

 श्री  खांडेकर  ने  कहा  हैं  कि सरकार  बार  बार  विधान  बनाती
 है

 ।  और  मजूरी  बो  भी  इन  प्रश्नों  पर

 विचार कर  रहा
 इस  बारे

 में  में  कहना  चाहता  हूं  कि  मजू  री  बोले  1964
 में  नियुक्त

 किया
 गया

 था  ।

 अभी  मालूम  नहीं  उसकी
 रिपोर्ट  कब  फिर  उस  पर  fara  करने  में  समय  इस  प्रकार

 3  या  4  वर्ष  लग  जायेंगे  ।  यह  विधेयक  आवश्यक  है  ।  यदि  आवश्यकता  हुई  तो  संशोधन

 करने  वाला  कोई  विधेयक  भी  ला  सकते है  |

 बोनस  के  बारे  में  स्थिति  यह  है  कि  यह यह  उत्पादन  पर  निर्भर  नहीं  करता  और
 यहं

 प्रोत्साहन  के  रूप

 में  ही  दिया  जाता  यह  तो  केवल  उपस्थिति  को
 सुनिश्चित

 करने  के  लिये  यदि  कोयला  मंजूरी
 ate  ने  इस  बारे  में  परिवर्तनों  का  सुझाव  दिया  तो  हमे  अवश्य  कार्यवाही  और  यदि  कानून  में

 संशोधनਂ  की  आवश्यकता  हुई  तो  वह  भी  किया  जायगा  tt

 बकाया  वसूल  करने  के  लिए  नियोजकों  ने  जो  कुछ  कम चा  रियों  से  वसूल  किया  वह
 उन्हों

 ने  जमा

 नहीं  कराया  |  काफी  बकाया  उनकी  और  निकलता  कई  नियोजक  सचमुच  बहुत  ही  बुरे  हें  और  वे
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 Coal  Mines  Provident  Fund  and  Bonus  Bhadra  25,  1887  (Saka)
 Schemes  (Amendment)  Bill

 जगन्नाथ  राव

 कानूने  के  अनुसार  नहीं चल  रहे  ।
 इस  दिशा में  जून

 1965  तक  543  मुकदमें दायर  हो  चुके
 थे  ।  मामलों

 की  संख्या
 788  और  इस  सब  के  लिए  1002  करोड़  रुपये  का  बकाया  रहता है  ।  इस

 लिए  हम  संग्रह
 के  किये  को  तीव्र  कर  रहे  है  और  इस  संशोधन  सीधे यक  द्वारा  सजाओं  की  व्यवस्था  भी  करेंगे  ।  जो  लोग

 दोषी  उनसे  हमें  कोई  सहानुभूति  नहीं  है  ।  मेंने  तो  विभाग
 का

 चाज  सम्भालते .  हा
 राज्य  सरकारों

 के  श्रम  मंत्रियों  को  इस  बारे  में  लिखना  आरम्भ  कर  दिया  था  ।  में  सदन  की  जानकारी  के
 लिए

 बताना

 चाहता हुं
 कि  अकेले  कानपुर  में  5  उद्योग  पतियों  से  हमने  30  लाख  इस  भविष्य

 निधि  के  अन्तगंत  वसूल

 करना है  |  में  ने  कड़  कदम  इस  दिशा  में  उठाये  sl  इससे  हमने  राशि  दी  घ्  ही  वसूल  की  है  ।

 विलम्बित  कोष  के  बारे  में  में  विचार  व्यक्त  कर  चुका  हुं  ।  कल  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  अप्रभावी

 कोषों  का  उल्लेख  किया  था  ।  कोयला  उद्योगों  के  कार्यकर्ता  काफी  सक्रिय  है  और  कई  बार  वे  अपनी  पुरानी

 सदस्यता  की  संख्या  ही  नहीं  बताते  और  एक  खान  से  दूसरी  खान  में  नौकरी  पर  चले  जाते  इन  प्रभाव

 हाली  कोषों  को  नियन्त्रित  करने  के  लिए  कुछ  पग  उठाये  गये  है  ।  स्वागत  प्रशिक्षार्थी  और  सिखों  और

 अध्यापकों  को  सम्मिलित  किये  जाने  पर  आपत्ति  की  गयी  थी  ।  मरे  विचार  में  उन्हें  भी  इसके  अन्तर्गत

 सम्मिलित  किया  जाना  चाहिए  |

 गर  सरकारी  खननों  में  प्रक्रिया  सम्बन्धी  काय  एक  रूप  नहीं  है  ।  कई  एक  स्थानों  पर  शिक्षकों  को

 भी  भविष्य  निधि  के  अंतगर्त  लिया  गया
 था

 ।  मेंरा  कहना  है
 कि  संभी  प्रकार  के  कर्मचारियों  को  जो

 कि  खनन  में  किसी  भी  रूप  में  काम  करते  उन्हें  इसके  अन्तगंत  ले  लेने  में  कोई  गम्भीर  आपत्ति  नहीं

 हो  सकती  ।  कमंचारियों  को  जो  कुछ  मालिकों से  मिलना  चाहिए  वे  मिलता  नहीं  et  इस  तरह
 कमंचारियों  को  बीमार  पडने  की  हालत  में  बहुत  परेशानियों  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।  इस  सम्बन्ध

 में  यह  भी
 उल्लेखनीय  है  कि  डाक्टरी  सहायता  तो  कर्मचारियों  को  खनन  की  ओर  से  प्राप्त  होगा  ।  उसके

 लिए  उन्हें  कुछ  नहीं  देत  होता  ।  कर्मचारियों  को  ऋण  लेने  की  afaara  भी
 खनन

 में  प्राप्त  होगी
 ।

 घर  बनाने  के  लिये  भी  वे
 उपभोक्ता  सहकारिताएँ

 द्वारा  ऋण  ले  सकते  है  ।  उन्हें  कोई  असुविधा  नहीं

 होती  ।  वेसे  कुछ  ऐसे
 हालत

 पदा  हो  जाते  है  जिन  का  प्रशासन  कोई  बस  नहीं  होता  और  हिसाब

 किताब  नियमित  नहीं  हो  पाते  ।

 प्रशासन  का  खर्चा  भी  बढ़  रहा  है  ।  कर्मचारियों  को  पदोन्नतियों  तथा  वेतनवृद्धि यां  दी  गयी  हैं  ।

 इमारतें  बनाई  गयी  है  और  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोले  गय  है  ।  अधिका  रियों  को  योजना  के  अंतगर्त  केन्द्रीय

 सरकार  के  कर्मचारियों  से  अधिक वेतन  नहीं  दिया  जाता  ।  यदि  विस्तार  करना  हो  तो  अधिकारियों

 की  संख्या  बढ़ेगी  |  इस  बात  पर  भी  आपत्ति की  गयी  है  कि  जो  लोग  स्वामित्व लेते  है  उन्हें उसे
 की

 परिभाषा  के  प्रतिशत  कयों  नहीं  लाया  गया  ।  मेरा निवेदन यह  है  कि  जो  लोग  स्वामित्व  लेते  है

 वे  बड़े  भूस्वामी
 की

 स्थिति  में  आते  है
 ।

 स्थिति  यह  है
 कि

 जो  व्यक्ति  स्वयं  खान  चलाता  है
 अथवा

 ठेकेदार  द्वारा  काम  करवाता  है  की  परिभाषा  के  अंतगर्त  आ  सकता  न  कि  वह  व्यक्ति

 जो
 कि

 खान  नहीं  चलाता  है  ।  यह  जो  परिभाषा की  गयी  यह  खान  अधिनियम के  अंतगर्त  दी  गयी

 परिभाषा के  अनुसार  ही  है  ।

 मेने  बहुत
 सी

 बातों  का  उत्तर  दे  दिया  है
 ।  ठेकेदारों  के  पास  करने  वाले  SH  के  श्रमिकों  के  बारे  में

 मे  इतना  ही  कहना  चाहता हं  कि  कुछ  इस  तरह  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  fe  अधीक्षण
 कर्मचारियों

 को  सावधान  रहना  होगा  जिससे  ठेकेदार  श्रमिकों  को  वर्ष  के  240  दिन  कम  करने  से  पूर्व  न  निकाल

 में
 इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  हे  कैदियों  को  शरारत  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  बदन  यह  है  —

 कोयला  खान  भविष्य  निधि  तथा  अधिलाभांश  योजना  अधिनियम  1948  में  अग्रसर  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाय  ।
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 16  1965  कोयला  खान  भविष्य  निधि  तथा  अधिलाभांश

 योजनायें  )
 विधेयक

 प्रस्ताव  त  हुआ  /  The  motion  was  adopted,

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  खंडवार  चर्चा  करेंगे

 खंड  2  2  में

 श्री  नारायण  खांडेकर  :  में  अपने  संशोधन  संख्या  2,  3  तथा  4  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 संशोधन  संख्या  2  का  सम्बन्ध  ठे  कैदियों  द्वारा  लगाये  गये  मजदूरों  की  संख्या  के  बारे  में  हें  ।  इसके

 सम्बन्ध  में  जो  भाषा  हैं  वह  स्पष्ट  नहीं  अतः  संशोधन  किया  जाना  चाहिये  ।  इसके  बाद  मेरा  दूसर
 संशोधन  यह

 है  कि  कर्मचारी  की  भाषा  सेਂ  शिक्षकਂ  शब्द  को  निकाल  दिया  अर्थात  यह  परिवर्तन

 कोयला  खान  भविष्य  निधि  योजना  की  दृष्टि  से  किया  जाय  ।  अन्य  संशोधन  जो  में  प्रस्तुत  कर  रहा  हूँ
 प्रशिक्षार्थी  सम्बन्धी  है  ।  प्रशिक्षार्थियों  को  इस  लाभ  से  कयों  वंचित  किया  जाय  ।  काम  की  दस्तों  भौर

 मुआवजे  के  बारे  में  इन्हें  उपलब्ध  लाभों  से  वंचित  नहीं  रखा  जाना  चाहिए  ।

 Shri  Balmiki  :  am  waiting  to  have  my  amendment,

 श्री  जगन्नाथ  राव  :  मेंने  माननीय  सदस्य  का  भाषण  सुना  है  ।  हम  उनका.संशोधन  स्वीकार  कर  ०९३ ५९ लग  ।

 इसके  लिए  भाषण  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  ।

 Shri  Balmiki  :  I  am  happy  that  the  Hon.  Minister  has  regard  for  the  prin-
 {cr1or Papin  because  of  his ciple  of  classless  society.  Nobody  Should  be  regarded  in

 Caste.  This  word  Sweeper  was  coined  by  the  Britishers.  It  should  be  ‘sanitary
 It  is  a  happy  sign  that  this  Caste  System  and  Caste  consideration  is

 gradually  going  to  dying.  I  hope  that  my  amendn  ill  be  accepted.  I

 beg  to  move

 3  पंक्ति  1)

 Sweeper”’  के  स्थान  पर  workerਂ
 म क्मेंचारी ह |

 रखा  जाय  ।  (7)

 att  कपूर  सिंह  )
 :

 मेरी  आपत्ति  यह  है  कि  माननीय  सदस्य  वर्णाश्रम  धर्मे  पर

 कर  रहे है

 Shri  Balmiki  :  I  have  learnt  much  from  Sikh  Gurus.

 att  जगन्नाथ  राव  श्री  दांडेकर  के  संशोधन  के  बारे  में  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  उसमें  भाव  का  कोईਂ
 अन्तर  नहीं  केवल  भाषा  का  ही  अन्तर  है  ।  अतः  इसमें  परिवर्तन  करने  की  कोई  आवश्यकता नहीं

 शिक्षकों  को  भी  सुविधा  दी  गयी  है  ।  ये  ऐसे  शिक्षक  हैं  जो  कि  खानों  द्वारा  संचालित  स्कूलों  में  पढ़ाते

 यह  प्राइमरी स्कूल  शिक्षक  है  ।  मेरे  विचार  में  शिक्षकों  के  हित  की  ही  बात  है  कि  यह  बद

 वहां  बना  रहे  ।  मेर  निवेदन यह  है  दि  जहां  तक  ‘or  through’  शब्दों  का  खंड  2  में
 से  निकाल  देने  के  सवाल  का  सम्बन्ध  है  ।  इससे  उन  मामलों  को  शामिल  करने  का  मतलब  यह  है  कि  ag

 हता  संभव  नहीं  है  कि  ठेकेदार  ने  स्वयं  किलो  व्यक्ति  नियुक्त  किया  जेसा  कि  मेंने  प्रारूप
 के  तेयार  करने  का  ढंग  इस  पर  आपत्ति  नहीं  की  जानी  चाहिए  ।  इसके  बाद  अध्यापक  वाली  aye
 आरती  है  ।  जसा  कि  सब  को  मालूम  है  कि  अध्यापकों  को  सब  से  कम  वेतन  मिलता  है  और  यह  उचित

 ही  है  कि  उन्हें  भविष्य  निधि  का  लाभ  प्राप्त  हो  ।
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 Goal  Mines  Prsvident  Fund  and  Bonus  September  16,  1965

 Schemes  (Amendment)  Bill

 जगन्नाथ

 इसी  प्रकार  का  मामला  शिक्षार्थी  अथवा  प्रशिक्षणार्थी  व्यक्ति  के  बारे  में  है  ।  इन  लोगों  को  भविष्य

 निधि  अधिनियम
 के

 अंतगर्त  लाभ ही
 भंगी  (sweeper)  के

 स्थान
 पर

 कर्मचारी

 sanitary  worker)  दादों  को  रखने  वाला  संशोधन  जो  श्री  वाल्मीकी  जी  ने  प्रस्तुत  किया  वह  हमें

 स्वीकार  हैं  ।  इसके  लिए  हिन्दी में  शब्द  उपयुक्त  होगा  |

 व्यक्  महोदय  हारा  संशोधन  संख्या  2,  3  और  4  मतदान  के  fad  प्रस्तुत  किये  गये  तथा  अस्वीकृत

 हुए  |/Amendments  Nos.  2,  3  and  4  w-re  put  and  negatived.

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  श्री  वाल्मीकी  का  संशोधन  मतदान  के  लिए  प्रस्तुत  करूंगा  ।  प्रश्न  यह  है  कि  :

 पृष्ठ  3,  पंक्ति  1

 मि  ह
 *““Sweeper”’  के  स्वान  पर  workerਂ  [ane

 रखा  जाय  ।  (7)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।/
 The  Motion  was  adopted.

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  ee

 2,  संबोधित  रूप  विधेयक का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।/  The
 Motion  was  adopted.

 खंड  2  संशोधित  रूप  a  विधेयक  a  जोड़  दिया  गया  ।  [Clause  2,  as  amended  was

 added  to  the  Bill.

 खंड  3  और  4  विधेयक  में  जोड  दिये  जाये  |  [Clauses
 3  and  4  stand  part  of

 the  Bill.

 mena  महोदय  :  अब  हम  खंड  5
 को

 लेंगे  |

 श्री  शिवचरण  माथुर  :  मेरा  संशोधन  संख्या  1  बहुत  ही  सरल है  ।  जो  भी  योजना यें

 बने  उन्हें  संसद
 का  सत्र  होने  पर  संसद  के

 समक्ष  प्रस्तुत  किया
 जाये  ।  और  संसद की  स्वीकृति  प्राप्त

 की  जाप

 श्री  जगन्नाथ  राव  :  इस  स्तर  पर  यह  संशोधन  स्वीकार  करना  कठिन  खंड  6  में  इसे  स्वी  कार
 किया  जा  सकता

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  मन निन  सदस्य  उसे  खंड  6  के  लिए  प्रस्तुत  करेंगे  ।

 श्री  शिवचरण  माथुर  :  हां  में  खंड  5  के  लिए  इसे  प्रस्ताव  नहीं  कर  रहा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अतः  प्रश्न  यह  है

 *खंड  5  विधेयक  का  अंग



 25  1887  कोयला
 खान

 भविष्य  निधि  तथा  अधिलाभांश

 योजनायें
 विधेयक

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  Motion  was  adapted.

 खंड  5  विधयेक  a  दिया  गया  ।  /Ciause
 5  was  added  to  the  Bill

 खंड  6  धारा  दशक  का  जोड़ा

 अध्यक्ष  महोदय :  अब  हम  खंड  6  पर  आते  इस  पर  श्री  शिवचरण  माथुर  का  संशोधन

 संख्या 1  है

 श्री  जगन्नाथ  राव  :  म  इसे  स्वीकार  करता हैं  |

 संशोधन  किया  गयां  ।  /Amendment  made

 पष्ठ  6  पंक्ति  32  में  निम्नलिखित  car  दिया  जाय  |

 7A,  Every  scheme  made  under  this  Act  shall  be  laid  as  soon  as  may  be

 after  it  is  made,  before  each  House  of  Parliament  while  it  is  in  Session  for  a  total

 period
 of  thirty  days  which  may  be  comprised in  one  Session  or  in  two,  succes-

 sive  sessions  and  if,  before  the  expiry  of  the  Session  in  which  it  is  laid  down  or  the

 session  imm2?2  diately  following,  both  Houses.agree  in  making  modification  in  the
 scheme  or  both  Houses  agree  that  the  scheme  should  not  be  made,  the  scheme

 shall  therefore  have  effect  only  in  such  modified  form  or  be  of  no  effect,  as  the  case

 may  be,  so  however,  that  any  such  modifization  or  annulment  shall  be  without

 prejudice  to  the  validity  of  anything  previously  done  under  that  Scheme

 इस  अधिनियमਂ  के  अंतगर्त  बनायी  जाने  वाली  प्रत्येक  रोज  ना  को  यथा  सम्भव  समय  के  बाद

 यदि  संसद  का  संत्र  चल  रहा  हो  तो  दोनो  सदनो ंमें  30  दिन  के  भीतर  प्रस्तुत  की  जानी  चाहिए  ag

 एक  सत्र  में  भी  किया  जा  सकता  हैं  और  दो  निरन्तर  सत्रों  मे ंभी  ।  यदि  इसमें  दोनों  सदनਂ  कोई  तबदीली

 करना  स्वीकार  तो  उस  योजना  को  उस  संशोधित  रूप  में  किया  जायेगा  ।  यदि  ऐसा  करना  सम्भव

 नहींतो  उसे  कार्यान्वित  नहीं  किया  जायेगा  ।  उस  तबदीली  का  प्रभाव  उस  योजना  के  अंतगर्त  उससे

 qa  किय  हुए  कायें  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ना  चाहिए  ।  |  (  1)

 श्री  शिव  चरण

 प्रत्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह  है

 कि  घड  6  शोधित  रूप  विधेयक  में  a> द  द  दि  दिया  जाय

 किताब  स्वीकृत  हुआ  ।  |The
 motion  was  adopted

 खंड  6,  संशोधित  रूप  a,  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  1/Clause
 6,  as  amerded,  was

 added  to  the  Bill

 खंड  7.0  8  कौर  9  को  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  \/Clauses  7,  8  and  9  were  added

 to  the  Bill.
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 खंड  10  तक  नई  धाराओं का  जोड़ा

 श्री  नारायण  दांडेकर  :  में  अपना  संशोधन  संख्या  6  प्रस्तुत  करता हु  |

 मेरा  कहना  है  कि  जो  परन्तुक  लगभग  सभी  कर्मचारी  भविष्य  निधि  अधिनियमों  में  उसे  यहां  भी

 लिया  जाना  चाहिए  ।

 शी  हिम्मत  सिंहिका  :  मेरे  विचार  में  श्री  खांडेकर  ठीक  ही  कहते  परन्तुक  स्वीकार

 किया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  जगन्नाथ  राव
 :  मेरा

 मत  यह  है  कि  इस  परन्तुक के  बिन
 ला ag  काम  चल  सकता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  हारा  संशोधन  संख्या  मतदान  के  लिये  रखाਂ  war  तथा  हुआ  ।/

 Amendment  No.  6  was  put  and  negatived

 अध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह  है

 10  विधेयक  का  अंग  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |The  motion  was  adopied

 खंड  10  विधेयक  में  ste  fear  गया  |  lause  10  was  added  to  the  Bill

 अध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह  हैं

 ‘fe  खंड  11  से  15  तक  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |The  motion  was  adopted

 खंड  11  से  15  तक  विधेयक  में  जोड़  गये  1/Clauses  11  to  15  were  added  to  the

 Bill,

 खंड  1,  अधिनियम  सुत्र  और  विधेयक  का  नाम  विधेयक में  जोड़  feat  गया  i/Clause  1,  the

 Enacting  formula  and  the  Title  were  added  to  the  Bill.

 धरी  जग साथ  राव  :  म
 प्रस्ताव  करता  हु

 विधेयक  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाय  पी

 अध्यक्ष  महोदय :  प्रद  यह  है

 विधेयक  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाय  दी

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  ।/  The  motion  was  adopted

 इलायची  विधेयक

 CARDAMOM  BILL

 अध्यक्ष  महोदय  सभा  अब  इलायची  विधेयक  पर  चर्चा  करेगी  ।

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सें०  Fo

 r

 :  श्रीमान्‌ मै  प्रस्ताव  करता  हूं  :
 संघ  के  नियंत्रण  के  अधीन  इलायची उद्योग  के  विकास  के  लिय ेव्यवस्था  करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार किया  जाये
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 16  1965  इलायची  विधेयक

 इलायची  मैसुर  और  मद्रास  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  उगाई  जाती  है  ।  अभी  इसका

 प्रतिवर्ष  3,000  मीट्रिक  टन  उत्पादन  होता है  जिसमें  से  65  से  70  प्रतिशत  भाग  निर्वात  किया

 जाता  हैं  और  इस  निर्यात  से  लगभग  3  करोड़  रूपये  की  विदेशी  मुद्रा  की  आय  होती  मे  यह

 कह  सकता  हुं  कि  यदि  इलायची  उगाने  वालों  को  इसके  पौदों  का  विकास  करने  में  सहायता  देने  और

 इस  का  विपणन  तथा  निर्यात  करने  के  लिये  उचित  प्रबन्ध  किये  जाये  तो  इस  उद्योग  से  काफी  मात्रा  में

 विदेशी  मुद्रा  कमाई  जा  सकती  हैं  ।

 कई  वर्षों  से  इलायची  के  निर्यात  मूल्यों  में  काफी  कमी  बेशी  होती  रही  हैं  जिसका  मुख्य  कारण  यह  हैं
 कि  इस  उद्योग  में  लगे  हुए  छोटे  छोट  उत्पादकों  की  आर्थिक  स्थिति  इतनी  अच्छी  नहीं  हैं  कि  वह  इसको

 जमा  कर  के  रख  सकें  और  मूल्य  बढ़ने  पर  बेच  सकें  ।  कई  वर्षों  से  परिश्रम  के  अनुरूप  मूल्य  न  मिलने

 के  परिणाम  स्वरूप  उत्पादक  इस  उद्योग  का  पुरी  तरह  से  विकास  नहीं  कर  सके हैं  ।  इन  समस्याओं  को

 सुलझाने  तथा  उत्पादकों  को  अपने  उत्पाद  पर  उचित  लाभ  पहुचाने  के  लिये  एक  बोर्ड  की  स्थापना  की

 जानी  चाहिये  ताकि  इस  उद्योग  का  पुरा  विकास  किया  जा  सके  ।

 इन  समस्याओं  को  सुलझाने  के  लिये  सरकार  ने  1963  में  कुछ  अन्तिम  उपाय  किये  थे  |

 किस्म  नियंत्रण  प्रणाली  और  लदान  से  पुर्व  निरीक्षण  करना  आरम्भ  किया  गया  था  तथा  निर्यात  किये

 जाने  वाले  माल  पर  एक  प्रमाण  चिन्ह  लगाने  के  लिये  नियम  बकाये  गये  थे  ।  काफी  बोड़े  के  अध्यक्ष  को

 इलायची  विकास  तथा  विपणन  सलाहकार  समिति  के  अध्यक्ष  के  रूप  में  नामनिर्देशित  किया  गया  था

 और  फरवरी  में  वाणिज्य  मंत्रालय  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  के  अधीन  बंगलौर  में  इलायची  विकास  और

 विपणन  निदेशालय  स्थापित  किया  गया  था  ।

 श्री  स०  सो ०  बनर्जी  :  काफी  बो  के  अध्यक्ष  को  इस  सलाहकार  समिति  के  अध्यक्ष

 के  रूप  में  नाम  निर्देशित  करने  की  क्या  तुक  है  ?  उसका  इलायची  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 श्री  सें०  do  राम स्वामी  :  क्योंकि  यह  एक  सम्बद्ध  विषय  है  और  ऐसा  करना  aes  व्यवस्था  के  भी

 हित  में  है  ।  इसके  अतिरिक्त  इलायची  वहीं  उगाई  जाती  है  जहां  काफी  पैदा  होती  है  ।

 इलायची  के  मूल्यों  को  स्थिर  अधिक  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  करने  तथा  उत्पादकों  और  विदेशी

 खरीदारों  में  अधिक  विश्वास  पैदा  करने  के  लिये  1963  में  समिति  की  सलाह  से  इलायची  को

 निर्यात  नियंत्रण  के  अंतगर्त  लाया  गया  था  ।  इस  के  अतिरिक्त  निदेशालक  को  निदेश  दिये  गये  थे  कि

 जब  मूल्य  अलाभकारी  स्तर  से  भी  नीचे  गिरने  लगें  तो  वह  इलायची  की  वसूली  करनी  आरम्भ  कर  दे  ।

 इन  उपायों  से  उत्पादकों  को  राहत  मिली  है  ।  मूल्यों  में  गिरावट  की  प्रवृत्ति  को  रोकने  में  सहायता

 मिली हैं  और  विदेशी  मुद्रा  की  आय  में  भी  वुद्धि  1963-64 में  3.  20  करोड़  रूपये  की  2306

 मीट्रिक  टन  इलायची  निर्वात  की  गई  जब कि  1962-63 में  2.  67  करोड़  रुपय की  2259  मालिक  टन

 निर्यात की  गई  थी  ।  1964-65 में  2.  84  करोड़  रूपये  की  1760  टन  इलायची  निर्यात की  गई  थी  ।

 यह  आवश्यक  हो  गया  हैं  कि  इलायची  उद्योग  के  विकास  और  विपणन  सम्बन्धी  पहलूओं  की  देख  भाल
 करने  के  लिये  कुछ  दीघेंकालीन  उपाय  करने  की  आवश्यकता  हैं  ।  निर्यात  सम्भाव्यता  में  वृद्धि  करने  के

 लिये  उत्पादन  में  वृद्धि  करना  आवश्यक  है  ।

 इलायची  विकास  और  विपणन  सलाहकार  समिति  जिसको  1963  में  स्थापित  किया

 गया  सिफारिश  की  है ंकि  एक  सं  विहित  ate  की  तुरन्त  स्थापना  की  जाये  ।  इसके  अतिरिकत  उत्पादकों

 से  प्राप्त  अभ्यावेदनों  पर  सहानुभूति  से  विचार  करने  के  पश्चात  सरकार  भी  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंची  है  कि

 इलायची  ats  नामक  एक  संविहित  ate  की  स्थापना  की  जाये  ।  प्रस्तावित  बोड़े  में  निर्यातकों

 तथा  उन  राज्यों  की  सरकारों  के  प्रतिनिधि  होंगे  जिनमें  इलायची  उगाई  जाती  है  ।  बोलें  को  पर्याप्त

 शक्तियां  देने  की  भी  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ताकि  वह  इस  उद्योग  कें  विकास  के  लिये  उपयुक्त  उपाय

 कर  सके  ।  बोड़ें  को  यह  भी  शक्ति  होगी  कि  वहू  मूल्य-समर्थक  उपाय  उत्पादकों  को
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 $$$

 सें०  वें०  VTACaT AT  J

 हों  का  सम् भरण  करे  AT  Sa  कों  तथा  कीटनाशि  दवाइयों  को खरीद  के  आधार  पर  मशीनरी  तथा  उ

 प्राप्त  करने  में  उनकी  सहायता  करे  ।.

 द t  न्या ट  धायक  इस  समय  लिये  जा  रहे
 उपकर  के प्रस्तावित  बोर्ड  पर  होने  वाले  खर्च  के  कुछ  भाग  के  लिये

 अतिरिक्त  निर्यात  की  जाने  वाली  इलायची  पर  यथा मूल्य  से  अधिक  उपकर  लगाने  की  व्यवस्था

 की  गई  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 श्री  वॉरियर  :  मैं  विधेयक  का  स्वागत
 करता  हूं

 ।

 उत्पादकों  के  अतिरिक्त  इलायची  का  व्यापार  करने  वालों  के  बीच  हा  नेव  रक  प्रतियोगिता  है  |

 यदि  सरकार  व्यापारियों  के  बीच  इस  प्रतियोगिता  समाप्त  करने  के  लिये  कोई  ant  निकाल  ले

 तो  इससे  उत्पादकों  को  बहुत  लाभ  होगा  |  दूसरी  बात  यह  है  कि  निर्यात  भी  ऐ
 से  लोगों  द्वारा  किया

 जाता है
 जिनका  इलायची  के  उत्पादन  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  यह  लोगें  निर्यात  से  होंने  वाला

 सारा  लाभ  बटोर  रहेगे  जब  कि  उत्पादकों  को खेती  के  लिये  अन्य  साधन  जुटाने  पड़ते  वास्तव  में

 निर्यात  में  वृद्धि  हुई  है  परन्तु  आय  कम  हो  गई  है  ।  जैसाकि  मंत्री  महोदय  ने  बताया है
 1960-61  में

 46,000  मीट्रिक  टन  की  तुलना  में  1962-63  में  49,000  मीट्रिक  टन  गम  मिसाला  निर्यात  किया

 गया  परन्तु  निर्यात  से  आय  16 .  5  करोड़  रुपये  से  कम  होकर  13.  4  करोड़  रूपये  इसका  कारण

 faa  बाजार  में  प्रतियोगिता  विशेष  रूप  से  ऐसे  दो  ही  देश  हैं  जो  इस  वस्तु  का  निर्यात  कर  रहे  हैं

 और  वहू  हैं  श्री  लका  और  इण्डोनेशिया  ।  हमने  इस  बात  की  और  कोई  ध्यान  ही  नहीं  दिया  है  कि  हम

 यह  वस्तु  कितनी  मात्रा  में  निर्यात  कर  सकते  हूं  और  इससे  कितनी  आय  हो  सर्कती  है  क्योंकि  हमने  नई

 मण्डियों  की  खोज  ही  नहीं  की  है  ।

 सरकार  को  कोयम्बटूर  में  अनुसन्धान  केन्द्र  की  गतिविधियों  में  तेज़ी  लानी  चाहिए  और  यह  देखना

 चाहिये कि  जब  भी  नय  पौदे  लगाय  जाये  तो  उत्पादकों  को  बढ़िया  किस्म  के  बीज  दिय  जायें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ।

 |  (Mr.  Drputy-SpeakER  in  the  Chair.)

 उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  पहली  समस्या  इलायची  के  उत्पादन  के  लिये  भूमि  का  न  होना  है  ।  इसका

 उत्पादन  1000
 फुट  से

 4000
 फुट

 की  ऊंचाई के
 बीच  किया जाता  हैं  जोकि  सरकारी भूमि

 इस  पर

 अधिकांश  लोगों  ने  अवैध  रूपसे  कब्जा  कर  रखा  हैं  क्योंकि  उन  लोगों  के  पास  खाद्यान्न  तथा  अन्य  चीज़ों  के

 उगाने  के  लिये  जो  भूमि है  उस  में  इलायची  नहीं  उगाई  जा  सकती  है  और  यदि वहू  उस  में  अनाज  उगाते  हैं

 तो  उनको  इतना  लाभ  नहीं  होता हैं  जितना  कि  इलायची  उगाने  से  होता  हैं  ।  उन्हें  इतनी  ऊंचाई

 पर  इलायची  की  खेती  करनी  पड़ती  दूसरी  ओर  राज्य  सरकार  वनरोपण  की  बात  सोच  रही  है  ।

 स्पष्ट  है  कि  ऐसा  करने  के  लिये  उन  लोगों  को  उस  भूमि  से  बेदखल  कर  दिया  जायेगा  ।  यदि  सरकार

 इस  समस्या  को  उचित  ढंग  से  नहीं  सुलझा  येगी  तो  यह  सारी  भूमि  बन  क्षेत्र  में  परिवर्तित  हो  जायेगी  और

 इलायची  के  उत्पादकों  को  काफी  कठिनाई  का  सामना  तो
 करना

 ही  पड़ेगा  परन्तु  इससे  इलायची  के

 उत्पादन  पर  भी  काफीਂ  प्रभाव  पड़ेगा  |

 इसके  अतिरिक्त  जैसा  कि  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  वहां  पर  दो  तिहाई  उत्पादक  ऐसे  हैं  जिन  के

 पास  छोटे  छोटे  खेत  हू  यदि  इन  उत्पादकों  को  कोई  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  जायेगा  और  यदि  इनको

 व्यापारियों  से  नहीं  बचाया  जायेगा  तो  इससे  उत्पादकों  को  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  इस  सम्बन्ध  में

 मेरा  सुझाव  यह  है  कि  संक्राति  समितियों  को  स्थापित  करने  की  बजाय  उन  क्षेत्रों  में  सरकार  को  क्रय
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 छा  —

 डिपो  खोलने  चाहिये  और  उन

 arti tee as

 को  उचित  मूल्य  दिया  जाना  चाहिये  ।  बिचौलिये  को  बीच
 में  से

 निकाल  feat  जाना  चाहिये  ।  सरकार  को  स्वयं  इलायची  इकट्ठी  करके  इसका  निर्यात  करना  gt
 और  जो  भी  मूल्य  सरकार  को  ALD fue =  al  उत्पादकों

 को
 दिये  जाने  चाहिये  ।  सरकार  को  इस  पर  पेशी

 धन  देने  का  भी  प्रबन्ध  करना  चाहिये  ।

 दूसरी  बात  जो  मैँ  कहना  चाहता  हुं  वह  यह  है  कि  सैंकड़ों  एकड़  भूमि  पट्टेघारियों  के  पास

 पड़ी हुई  उदाहरणार्थ एक  ब्रिटिश
 कानन  देवन  हिल  प्रोड्यूस  कम्पनी के  पास  कुल  175,  000

 एकड़  भूमि हैं  जिसमें  से  75,000  एकड़  भूमि बेकार  पड़ी  हुई  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  राज्य  सरकार  का

 ध्यान  इस  ओर  दिलाना  चाहिये  और  यह  भूमि  इलायचीਂ  के  उत्पादकों  को  दी  जानी  चाहिये  ताकि  उत्पादन

 तथा  निर्यात  में  वद्धि  हो  सके  ।

 इन  बातों  के  अतिरिक्त  में  यह  भी  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  सरकार  को  मसाले  के  उत्पादन

 तथा  विपणन  के  बारे  में  बंगलौर  में  हुई  विचार  गोष्ठी  में  की  गई  सिफारिशों  पर  अधिक  गम्भीर  सें

 विचार  करना
 चाहिये

 |  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  अध्ययन  दलों  को  विदेशों  में  भेजा  जाना
 चाहिये

 |  इलायची

 वाले  क्षेत्रों  में  प्रदर्शन  फार्म  जिनका  खर्चा  केन्द्रीय  सरकार  को  जुटाना  स्थापित  किय  जाने  चाहिये
 जिससे  खेती  के  नये  ढंगों  का  पता  लगाया  जा  सके  और  उत्पादकों  को  इन  अनुभवों  से  लाभ  हो  |

 श्री  sto  ato  आत्मा  :  1963 में  एक  इलायची  विकास  परामर्श  समिति  की  स्थापना

 की  गयीं  उसकी  सिफारिशो ंके  आधार  पर  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  काफी  ats
 की

 स्थापना
 से

 उत्पादकों  काफी  लाभ
 हुआ

 उनकी  शोचनीय  दशा  बहुत  ही  समृद्ध  अवस्था  में
 बदल  गयो  है ।  यह  विधेयक  भी  इलायची

 के
 छोटे  उत्पादकों  को  संरक्षण

 देने के
 लिए  लाया  गया

 an
 हमारे  देश  में  इलायची  उद्योग

 बहुत
 ही  अस्त  व्यस्त  ददा  में  यह  उद्योग  बहुत  ही  छोटे

 छोटे  उत्पादकों
 के  पास

 वे  लोग
 धन

 की [
 व्यवस्था नहीं  कर

 सकते
 |

 इन  लोगों  का  कोई  सहका  रिता

 आन्दोलन  नहीं  चलਂ
 रहा  है  ।  ये  लोग  इतने  साधनों  वाले  नहीं  कि  उर्वरकों  का  लाभ  उठा

 सके  ।  इन  लोगों  के  प्रोत्साहन  दिया
 जाना

 चाहिये  ।  इन्हीं  सब  कारणों के  फलस्वरुप  ही  यह

 are  स्थापित  किया ष
 रहा  है  |  इस  के  परमाणु  यह  facia  लिया  जा  सकता है  कि

 निर्यात  और

 उत्पादन  मं  मात्रा  को  बढ़ाया  जाय  |

 यह  ais  तो  स्थापित  हो  ही  रहा है  ।  अतः  इस  संद में  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  बोर्ड  में  छोटे

 उत्पादकों  को  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  दिया  जाना  चाहिये  ।  इलायची  को  इकट्ठा  करने  तथा

 च कोटि  निर्धारण  करने की  भी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।  इन  बातों  का  विधेयक  में  कोई  उल

 नहीं  feat  गया ॥  यदि  कोटि  का fasta कर  दिया  जाय  और  विभिन्न  प्रकार  को  लि

 मूल्य  निर्धारित  हो  जाय  तो  इसके  उत्पादकों को  यह
 जानकारी

 हो  जायेगी  कि  किस  विशेष
 प्रकार

 को  इलायचा  के  लिपे  अधिक  से  अधिक  मूल्य  प्राप्त  हो  सकता  है  |
 इससे

 विदेशों  में  भी  खरीद रने  वाले

 मिल  सकते  as  को  इस  बात  का  अधिकार  दिया  जाना  च चाहिये  कि  वह  कोटि  उचित  करने  के

 लिए  पद्धति  निर्धारित  कर  दे  |

 ।
 सरकार  नें बहुत से  ऐसे  स्थान  हैं  जहां  कि  बेकार  पढ़ी  भूमि  पर  लोग  अवैध  कब्जा  किये  हुए  हैं

 रबड़  की
 खेता के

 लिए  वित्तीय  सहायता  देना  स्वीकार  किया है  ।  सरकर  बेकार
 पड़ें  भूमि का  भीं

 लोगों  को  न पट्पर
 देने  को  तेयार  मेरा  विचार

 यह  है  कि
 उस  भूमि  पर

 की
 हो  सक्ती

 इलायचा  बागान में  सुधार  के  लिए  सरकार  द्वारा  पर्याप्त  मात्रा में  वित्तीय  सहायता  जानी
 नन्ना

 चाहिए
 ।  मेरा  कहना है  कि  यदि  विधेयक के  उपबन्धों  को  उचित  ढंग  से  कथित  किया  iv —I  यतो

 ais  को  वैज्ञानिक  अनुसंधान  करे  तथा
 उत्पादकों

 को  सुविधायें
 प्रदान  करे

 मुझे
 विश्वास

 है
 कि

 इससे  इलायची
 उत्पादकों  को  ददा में काफी में  काफी

 सुधार  हो  जायेगा
 ।

 इन  दादों से  में  इस  विष  कीः
 स्वीकार  किये  जाने  की  सिफारिश  करता हूं  |
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 क

 सलाइछामी  )  :  में  इस  संशोधन  का  स्वागत  करता  में  मंत्री  महोदय  को  इस

 बात के  लिए  बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया है  ।  इस  विधेयक  के  कारण  एक

 बहुत  बड़ी  लोकप्रिय  मांग  पुरी  की  गयी है  ।  मंसुर  और  मद्रास  के  पहाड़ो  क्षेत्रों  मे ंइलायची  का

 उत्पादन  होता  और  इलायची  जितनी  भी  देश  पैदा  होती है  उसका  75.0  प्रतिशत  निर्यात  किया

 जाता  दोष  जो  बचती  हैं  वह  आन्तरिक  प्रयोग  के  लिए  होता है  ।  प्रतिशत  हम  3000  टन  का  निर्यात

 करते  है  और  इससे  प्राप्त  होने  वाला  विदेशी  विनिमय  3  करोड  से  अधिक  है  ।  इसके  अतिरिक्त

 इनके  द्वारा  रोजगार  भी  काफी  लोगों  को  मिल  जाता  इस  कारण  इस  उद्योग  को  समर्थन  और

 प्रोत्साहन  मिलना  चाहिए  ।  इस  विधेयक  के  पारित  होने  से  एक  इलायची  बोर्ड  का  निर्माण  हो  जयेगा

 और  इस  उद्योग  को  विकसित  करने  की  दृष्टि  सेਂ  प्रोत्साहन  दिया  जायेगा  ।

 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  प्रस्तुत  विधेयक  केवल  इलायची  उत्पादकों  के  हितों  की  ही  रक्षा  नहीं

 करेगा  प्रत्युत  यह  इलायची  उद्योग  के  विकास  को  भी  सुनिश्चित  करेगा  ।  इलायची  उत्पादकों  द्वारा

 एक  संविहित  ais  की  स्थापना  की  आवश्यकता  बहुत  लम्बे  अर्से  से  महसुस  की  जा  रह  बात

 इस  प्रकार  से  भी  है  कि  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  के  अतिरिक्त  इलायची  उद्योग  में  मदानी  क्षेत्रों  के

 लिए  एक  रोजगार  का  अच्छा  साधन  है  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  खेती  कृषि  फसलों  के  मौसम  में  नहीं
 की  जाती  हैं  और  उन  दिनों  में  कृषि  मजदूर  मदानी  क्षेत्रों  में  बेरोजगार  होते  |

 इलायची  बागान  पांच  से  लेकर  सात  वर्ष  को  अवधि  में  फसल  देताहै  इस  अवधि  के  दौरान

 बागान  तथा  उसके  संधारण  के  लिए  बहुत  पूंजी  लगाने  की  आवश्यकता  पड़ती है  ।
 उत्पादनों  के

 लिए  साधारण  ऋण  प्रणाली  द्वारा  वित्त  व्यवस्था  करना  कठिन  हो  रहा है  ।  इसके

 फसल  दवी  आपत्तियों  पर  fate  करती  है  और  रोगों  से  भी  प्रभावित  होती  इसक  अतिरिक्त

 छप्पन  दवी  अपत्तियों  पर  निभा  करती  इस  सबसे  उत्पादकों  पर  वित्तीय  तथा  व्यावसायिक  दोनों

 दृष्टियों  से  बहुत  अधिक  प्रभाव  पड़ता  है  ।  मेरा  विचार  यह  है  कि  इस  विधेयक  के  पारित  हो  जाने  से

 उत्पादकों  केलिए  सस्ते  ऋणों की  व्यवस्था  हो  जायेगी  |  संग्रहण  तथा  किस्म  निर्धारण  से  उत्पादकों

 को  वित्त  प्राप्त  करने  में  भी  सहायता  मिलेगी  ।  इससे  ऋणदाताओं  में  भी  उन्हें  ऋण  देने  के  लिए  विश्वास

 उत्पन्न  होगा  ।  इससे  किसी  विशेष  देश  के  लिए  अपेक्षित  विशेष  किस्मों की  पहचान  भी  सम्भव

 हों  सकेगी  ।  इलायची  उत्पादकों  को  कोषागार  तथा  परिवहन  की  उचित  सुविधाओं की  भी

 कता
 उससे  उन्हें  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार

 में  प्रतियोगिता
 करने

 के  लिए  भी  सहायता  मिलेगी  |

 विधेयक  में  इलायची  की  बिक्री  तथा  इसके  निर्यात  को  नियमित  करने के  लिए  भी  व्यवस्था की
 msi  मेरा  विचार  है  कि  सारे  उत्पादन  का  एक  जगह  इकट्ठा  कर  लिया  जाना  चाहिए  ।  इस  बात

 ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  कि  किस  ददा  में  किस  कोटि की  इलायची  चाहिए  इस  दिशा  में
 पह  भी  उल्लेखनीय है  कि  1964 के  दौरान  केबल  मंगलौर  पहचान  पर से  288  टन  का  निर्यात  किया
 भया  ।  यह  यूरोपीय  देशों

 को  भेजी  गयी  ।  इन  देशों में  सफेद  इलायची  की  अधिक  मांग  है  ।  पूल  करने
 अथवा  कोटि  इत्यादि के

 बारे
 में

 मेरा  संशोधन  मंत्री  महोदय  को  स्वीकार  कर  लेना  चाहिए  ।

 इलायची  उत्पादकों  को  भंडार ग़ार  की  भी  आवश्यकता  होती  है  ।  इसके  लिए  तथा  परिवहन  के

 लिए  कोई  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  यदि  सस्ता  परिवहन  उपलब्ध  हो  जाय  तो  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  इसे
 काफी  अच्छा  मुकाबले  से  बेचा  जा  इस  उद्योग के  लिए  अनुसंधान  करने के  लिए  भी  कोई

 मशीनरी  बताई  जानी  चाहिए  यह  देखना  चाहिए  कि  प्रति  एकड़  उत्पन्न  बढ़े  ।  इस  दिशा  में  जो

 काम  आजकल  हो  रहा  है  वह  काफी  नहीं  है  ।  मद्रास  राज्य  में  इलायची  के  उत्पादन  क्षेत्र  के  विस्तार  की

 भी  सम्भावना है  ।  मेरा  कहना  है  कि  प्रति  एकड़  फसल  उर्वरकों के  उचित  प्रयोग  तथा  गवेषणा  द्वारा

 ही  बढ़ाई  जा  सकती  है  ।

 मंत्री  महोदय से  निवेदन  है  कि  उन्हें इस  उद्योग  को  बढाने  के  लिए  प्रोत्साहन  देना  चाहिए  ।

 इस  दृष्टि  से
 इस  विधेयक  में  उपयुक्त  उपबन्धों  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।  इकट्ठा  करने  गौर  अपेक्षित

 gant  करने  तथा  वित्त  की  उचित  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।
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 श्री  सणियंगाडन  )
 :  में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता हूं  ।  यद्यपि  ag  aga  ही  देरी  से

 आ  रहा  है  ।  इस  उद्योग  के  बारे  में  हमें  बहुत सी  कठिनाइयों  का  सामना  करना पड़  रहा  है
 ।  कुछ

 दोष  मंत्री  महोदय  ने  भी  बताए  परन्तु  मुझे  उन  बातों  में  नहीं  जाना  है  ।  गत  कुछ  वर्षों  में

 कीडों  तथा  अन्य  बातों  से  इलायची  के  उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ।  इस  तरह  के  उदाहरण

 मौजूद  है  कि  उत्पादकों  ने  बागान  सदा  के  लिए  छोड़  दिय  हैं  ।  आशा  की  जाती  है  कि
 उद्योग  उन्नति

 के  लिए  उसी  प्रकार  काम  करेगी  जेसे कि  रबड़  बोझ  करता है  |

 इस  विषय  में  यह  महत्वपूर्ण  बात है  कि  इलायची  की  क़षि  वनों  में  होती है  ।
 यदि

 हमने
 वन

 सारे  साफ  कर  तो  यह  उत्पादन  नहीं  हो  सकेगा  ।  में  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहता  हूं  कि
 सरकार

 को  पैदा  होने  वाली  समूची  इलायची  खरीद  कर  इलायची  बाजार  में  प्रवेश  करने  की  आवश्यकता

 नही ंहै  ।  उद्योग  के  सामने  जो  भी  समस्यायें ह  उन  पर  ध्यान  देने  के  लिए  बोले  स्थापित  किया  जा  रहा

 इलायची  की  कोटि  को  बढ़िया  बनाने  तथा  प्रति  एकड़  उत्पादन  बढ़ाने की  दृष्टि से
 अपेक्षित

 कार्यवाही  करना  बड़ा  ही  जरूरी  मेरा  यह  भी  आग्रह  है  कि  खेती  के  लिए  नये  arafaan  ढंगों
 को

 अपनाया  जाना  चाहिए  और  इसके  लिए  अनुसंधान  कार्य  किया  जाना  इलायची  की  बढ़िया

 उत्पादन  वाली  किस्मों के  आरोपण  का  काय  शुरु  किया  जाना  यदि  वन  विभाग  वनों  ऐ

 इलायची  उत्पादकों से  ले  लेना  चाहता है  तो  यह  बहुत  बुरी  बात  उसे  ऐसा  करने
 की  अनुमति

 नहीं
 दी  जानी  चाहिए

 ।
 मुझे

 आदा  है  कि
 ats  इन  मामलों  की  ओर  ध्यान देगा  ।

 इस  उद्योग  में  जाने  वाले  लोग  वास्तव  में  ही  बड़ा  उपक्रम  तथा  साहसी  है  ।  उन्हें  बहुत  सी

 कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  इलायचियों  वाले  क्षत्र  में
 सांप  इत्यादि  बहुत  होते हें

 जंगली  हाथियों का  भी  खतरा  होता है  ।  मेंने इन  क्षेत्रों में  जाकर  जंगली  हाथियों को  देखा है  ।  मेरा

 निवेदन
 यह  है  कि  इस  उद्योग  को  प्रोत्साहन  दिया  चाहिए ।

 मंत्री  महोदय  को
 इस

 बारे
 में

 राज्य  सरकारों  से  कहना  चाहिए  ताकि वे  इन  क्षेत्रों  का  विस्तार  करे  लोगों को  इलायची  क्षेत्रों से
 निकालना  नहीं  चाहिए  ।  उत्पादकों को  कर्जे भी  दिये  जाने  केरल में  1960  में  जो  इस  बारे

 में  आदेश
 थे  उन्हें  कार्यान्वित  किया  जाना  चाहिए ।

 छा  Hukam  Chand  Kachhavaiya  (Dewas)  :  I  welcome  this  Bill.  Today
 there  is  a  need  to  produce  cardamom.  The  cardamom  producers  should  be

 given  all  the  required  help.  The  Cardamom  is  sent  to  the  foreign  countries.

 The  middle  man  is  making  huge  profits  out  of  that.  These  middle  men  should
 be  removed.  The  whole  profit  should  go  to  the  producers.  To  look  after  the
 difficulties  of  this  Industry,  Government  should  set  up  a  board.  We  shall  have
 to  see  which  are  those  c»untries  producing  this  Cardamom.  It  should  be  exa-

 cardamom  in  certain  countries.

 mined  what  are  the  factors,  which  are  responsible  for  the  better  production  of

 Why  our  quality  is  inferior;  should  be  fully
 examined.

 There  are  three  varieties  of  Cardamom,  black,  white  and  green.  We  send
 our  65  to  70  per  cent  production  to  foreign  countries.  No  doubt  we  can  earn
 fyreign  exchange  like  this,  but  the  local  people  should  also  make  use  of  this  pro-
 duction.  For  that  the  production  should  be  increased.  Many  people  have  land
 on  leasz,  they  are  not  making  any  use  of  it.  The  land  should  be  given  to  those
 who  are  producing  Cardamom.  Cardamom  is  produced  in  three  States  i.e.,
 Madras,  Mysore  and  Kerala.  Those  worms  which  are  responsible  for  the

 damage  to  this  production,  some  thing  should  be  invented  to  kill  them.
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 also  want  that  those  workers  wao  are
 working  i  1  ।  industry  should  be

 They  are  not  getting  a  deau  a ite  wages.  Also  we  should  create given  a  fair  deal.
 markets  in  the  world  for  this  item,  by  improving  its  quality.  In  the  dense  jungles,
 the  land  should  be  given  to  the  cultivator  to  have  this  cultivation  of  Cardamom.

 I  congratulate  the  Minister  for  putting  forward  this  Bill.  We  should  try  to

 produce  as  much  Cardamom
 as  it  is  possible.

 डा०  Ho  श्री०  अगे  )  मुझे  हम  ह ैकि  इस  विधेयक  पर  कुछ  कहने  का  अवसर  मिल

 है  हत  से  महानुभावों ने  इस  विधेयक  का  समर्थन  किया है
 ।

 में  भी  इस  विधेयक  का  स्वागत

 करता  हुं  ।  मेरा  मत  तो  यह  है  कि  इस  विधेयक  का  समर्थन  करने  के  महत्वपूर्ण  आर्थिक  आधारों  के

 अतिरिकत  सांस्कृतिक  आधार भी  है  ।  कलात्मक  aria  हैं  ।  मेरा  मत  यह
 है  कि  इलायची  के

 दन
 से  हमारा  सांस्कृतिक  जीवन  भी  अधिक  सुखी  हो जायेगा  ।  इन  यादों से  में  इस  विधेयक  का  समान

 करता

 श्री  श्यामलाल  सर्राफ  और  काश्मीर  :  में  इस  fara  का  स्वगत  करता  हूं  ।  परन्तु

 मेरा  निवेदन  है  कि  बोर्डों  का  पिछला  इतिहास  बहुत  बढ़िया  नहीं है  ।  अतः  मुझे  यह  निवेदन

 करना  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  इलायची  उद्योग  के  विकास  का  उत्तरदायित्व  स्वयं  अपने  हाथ  में  लेना

 चाहिए  ।  हमें  क्षेत्रों  का  सर्वेक्षण  करना  चाहिए  और  देखना  चाहिए  कि  भूमि  किस  कोटि की  है
 ।

 मिट्टी  की  उकेरता  का  पता  करके  यह  फैसला  करना  चाहिए  कि  इस  पदार्थ  की  देती  का  विकास  किस

 ढंग  से  किया  जाय  |

 यदि  इस  काय
 के

 विकास  में  वृद्धि  करना  तथा  इसको  अधिक  से  अधिक  भूमि  पर  उगाना

 सम्भव है  तो  इस  ata को  बो  द्वारा  ही  किया  जाना  चाहिए  ।  फसल  को  कीटों  द्वारा  नाश  होने से
 बचाने

 के  लिए  अनुसंधान  कार्य भी  बड़ा  जरूरी  मेरा  विचार है  कि  यह  भी  अनुसंधान  होना

 चाहिए  कि  पौदे के  जीवित  उससे  और  अधिक  अच्छी  फसल  प्राप्त  करने के  उद्देश्य से
 उसके  लिए  और  भी  सावधानियां  आवश्यक हैं  ।  उन्हें  ऋण  आदि के  रूप  में  अथवा

 अन्य  किसी  तरह  धन  उपलब्ध  करने की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  |

 कोटि पर  भी  नियन्त्रण  किया  जाना  उत्पादन  की  कोटि  निर्धारित  की  जानी  चाहिए  ।

 एक  विक्रय  तथा  संम्भरण  अभिकरण  होना  चाहिए  जिसे  देश  से  बाहर  इलाप्रची  का  निर्यात  करने

 को  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  ।  यह  प्रयास  किया  जाना  चाहिए  कि  सारा  उत्पादन  ही  निर्यात  न  कर

 दिया  जाय  ।  कुछ  भाग  देश  के  भीतर  वितरण  करने के  लिए  रखना  चाहिए  मेरा  यह  भी  विचार

 हैकि  इलायची  की  सुगन्ध  को  किसी  वैज्ञानिक  ढंग से  अलग  निकालने  की  व्यवस्था  की  जानी  चहिए  ।

 यह  सुगन्ध  हमारे  निर्यात  के  लिए  एक  महत्वपूर्ण  मद  हो  सकती  इसका  काफी  अच्छा  बाजार

 हमें  संसार
 भर  में  मिल  सकता  इन  शब्दों  में इस  विधेयक  का  समर्थन  करता हूं  ।

 श्री  सिद्ध  नंजाप्पा  :
 में  विधेयक  का स्वागत  करता हूं  ।  कफी देर  के  बाद  इस  विधेयक को

 सरकार  इस  तरह के  as  इस  से  पुर्व  बहुत  मदों  के  लिए  स्थापित  किये  गये  थे  ।  परन्तु
 इस  को  ओर  सरकार  उपेक्षित  ही  रही है  ।  अच्छा है  अब  सरकार  को  इसका  महत्व  महसुस  हुआ है  ।

 इस  मद के  लिए  विदेशों में  हमारा  एकाधिकार  इस  उद्योग  का  विकास  करना  बड़ा  ही

 जरूरी है  ।

 कहां  गया  है  कि  उत्पादकों  को  बच वाले  लोगों  से  काफी  हानि  हो  रही  है  ।  सरकार  को  उनकी

 सहायता  करनी  चाहिए  उन्हें  वित्तीय  अनुदान  देना  बोड़े के  कार्यों  को  व्यापक  रूप  दिया
 जाना  चाहिए  ।  संचित  कर  लने  से  मेरे  विचार  में  क  ा  ह  क  जे  I  को  अभीष्ट  लाभ  oF

 जहा  होगा ।
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 सरकार  द्वारा  नियत  किये  गये  न्यूनतम
 लाभदायक  मूल्य  उत्पादकों  के  लिए  फायदे  वाले  सिद्ध

 हों  होते  ।  1963-64 के  मौसम  में यह  15  रुपय  से  20  रुपय  प्रति  किलोग्राम  तक  नियत  किये

 गय  थे  परन्तु  उनको  6  रुपये  से  13  रुपये  तक  ही  मिले  ।  सरकार  को  इकट्ठा  करने  सम्बन्धी
 कार्यवाही  करनी  चाहिए ।

 इलायची  की  खेती  के  बारे  में  गवेषणा  करन ेके  लिए  और  सुविधायें  उपलब्ध  होनी  चाहिए ।

 हमें  इलायची  की  किस्म  का  सुधार  करना

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  (Kota)  :  Sir,  I  support  the  formation  of  this  Board.
 I  feel  that  more  representation  should  be  given  to  farmers  on  this  Board.  There

 would  be  three  members  of  Parliament  on  the  Board.  There  would  be  only  one
 member  representing  farmers.  I  suggest  that  at  least  balf  the  members  of  the

 Board  should  be  representatives  of  farmers.  I  am  not  against  nominations  by
 the  (Government.

 Cardamom We  should  try  to  cultivate  different  varieties  in  different  areas.

 can  be  cultivated  in  other  areas  than  in  South  India.  Soil  of  various  parts  of  our

 country  should  be  tested  for  sowing  those  things  which  are  not  sown.

 The  annual  production  of  cardamom  of  our  country  is  9,000  metric  tons  and

 about  60.to  70  per  cent  of  this  quantity  isexported.  It  fetches  about  three  crores

 of  rupees  in  foreign  exchange.

 We  should  survey  other  areas  of  our  country  for  cultivation  of  cardamom.
 At  present  its  cultivation  is  limited  to  three  states  of  Madras,  Mysore  and  Kerala.

 There  scems AU  powers  have  been  vested  in  Central  Government  in  this  Bill.

 to  be  no  justification  for  forming  this  Board,  if  all  powers  are  to  remain  with  the

 Central  G>vernment.  These  powers  should  be  given  to  the  Board  and  it  should

 be  authorised  to  allocate  money  for  giving  aid  etc.  to  farmers.

 श्री  बालकृष्णन  )
 :

 मेरे  क्षेत्र  मे ंइलायची  की  बहुत  खेती  होती है  ।
 उस  क्षेत्र में  बहुत

 सी  ऐसी  ऊसर  भूमि  है  जिसे  इलायची  की  खेती  के  लिए  प्रयोग
 में

 लाया  जा  सकता  यह  भूमि

 भूमिहीन  एसे  लोगों  को  देनी  चाहिए  जो  यह  काय  करते  हें  ।  वहां  पर  निधन  लोगों  की  सहकारी

 समितियां  बना  देनी  चाहिए  ।  और  वे  समितियां  इलायची  उपजाने  का  काय  करें  ।  इस  बोड़े  की

 कार्य  अवधि  निश्चित  कर  देनी  चाहिए  ।  रजिस्ट्रेशन  आदि  का  कार्य  केवल  एक  ही  संस्था--बोर्ड  या

 राज्य  सरकार--के  हाथ  में  होना  चाहिए  ।

 Shri  Balmiki  (Khurja)  :  I  extend  my  whole  hearted  support  to  this  Bill

 Cardamom  is  not  grown  in  U.  P.  I  have  visited  southern  states  where  it  is  grown.
 It  is  liked  by  all  in  our  country——and  is  used  in  During  my  visit  to  kerala
 and  Madras  I  was  fascinated  by  natural  beauty  there.  I  have  met  poor  far-

 mers-in  those  areas.

 We  are  pledged  to  a  Socialistic  pattern  of  society  but  we  find  that  landless
 lab  sur  is  still  being  exploited.  Let  the  fruits of  labour  be  equitably  shared  among
 all.  Special  efforts  are  required  for  the  uplift  of  these  poor  labourers.

 We  want  an  increase  in  the  production  of  Cardamom  for  the  sake  of  earning
 more  and  more  foreign  exchange  which  is  acutely  needed  by  the  country  and  that
 is  why  special  effort  is  needed  for  the  betterment  of  Jabour  working  on  it.  For

 this,  we  will  have  to  do  away  with  the  middlemen  who  do  nothing  but  to  exploit
 them  to  the  maximum.

 With  these  words,  I  strongly  support  this  Bill.
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 श्री  Ho  प०  स्वामी  (gare)  :
 में  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता हूं  क्योंकि

 इलायची  उत्पादक
 काफी  समय

 से  यह  बड  बनाये  जाने  की  मांग  कर  रह ेहें
 और  मुझे  हम  है  कि  यह  विधेयक

 इसकी  व्यवस्था  करता है

 इस  समय  हमें  इलायची  के  निर्यात  से  3  करोड़  की  विदेशी  मुंद्रा  प्राप्त  होती है  इसलिए  हमें

 चाहिए  कि  और  अधिक  क्षेत्रों  में  इसका  उत्पादन  आरम्भ  करें  और  उन  सभी  क्षेत्रों  का  सर्वेक्षण

 करवायें  जहां  यह  उगाई  जा  सकती  हो  ।

 मुझे  विधेयक  में  एक  त्रि  दिखाई  अर्थात्‌  केशवा  ais  की  भारती  यहाँ  इलायची  इकट्ठी

 करने
 और  उसका  वर्गीकरण  करने  की  व्यवस्था  नहीं है  ।  आशा है  खण्डवार  विचार  करते  समय

 सरकार  इस  भूल  का  सुधार  करेगी  क्योंकि  बढ़िया  किस्म  की  इलायची  उत्पादकों
 को  इससे

 हन  मिलता  है  ।  इसके  निर्यात  में  सरकार  को  कडा  किस्म  नियंत्रण  रखना  हर  प्रकार के

 के  अपमिश्रण को  रोकना  मद्रास  राज्य  सरकार  द्वारा  पहले  सिंगमपट्टी  के
 स्थान  पर

 एक  अनुसंधान  केन्द्र चल  रहा  जिसे  6
 वर्ष  पुत्र  वहां से  हटा  लिया  गया  आशा  है

 अब

 अन्य  केन्द्र  स्थापित  करने के  साथ  साथ  वहां भी  यह  केन्द्र  पुनः  स्थापित किया  जाएगा  क्योंकि
 उस

 क्षेत्र

 में
 इलायची  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  उगायी  जाती

 जसा  श्री  बालकृष्ण ने  पहले  आशा  है  भूमिहीन  श्रमिकों  को  इलायची  बोने
 के  लिए

 कारिताय  स्थापित  करके  प्रोत्साहन  दिया  जाएगा  ।  बर्मा  से  आने  वाले
 विस्थापितों

 को  इलायची  का

 उत्पादन  करने  वालो  क्षेत्रों  में  बसाया  जा  सकता है  |

 आशा है  कि
 अब  इलायची  बोने  वालो  को  भी  अनुसूचित  बैंको  द्वारा  वित्तीय  सहायता

 उपलब्ध  हो  सकेगी  क्योंकि  पहले  यह  फसल  अन्य  फसलों  की  भारती  उस  पैमाने  की  नहीं  समझी

 जाती  थी  ।

 श्री  स०  ल०  जाधव  )  :  में  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  परन्तु  जहां  यह
 भारत  पर  लागू  होता है  वहां  जम्मू बौर  काश्मीर  का  दाम  हटा  दिया  गया  है--पता  नहीं  कयों  ?

 उत्पादकों  को  अधिक  मूल्य  दिलाने
 के

 इलायची  इकट्ठी  करने  तथा
 इसका  वर्गीकरण

 करना  आवश्यक  जान  पड़ता  है  |  आशा  है  यह  als  स्थापित  होने  पर  इस  उद्योग  को  उचित  वित्तीय

 सहायता  उपलब्ध  हो  सकेगी  और  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  मिल  सकेगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपना  भाषण  कल  जारी  रख  सकते हें  |

 *बड  एण्ड  कम्पनी
 **BIRD  AND  COMPANY

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  )
 :  यह  चर्चा  उठाने  का  मुख्य  उद्देश्य  हबश  एण्ड  कल्पना

 के  बारे
 में  सरकार  द्वारा  की  गई  जांच के  पूरे  ब्योरे को  सभा  के  सम्मुख  है  इससे  यह  पता

 चल  जाएगा कि  यह  कम्पनी  किस  प्रकार  देश  का  शोषण  करती  रही  खेद  है  कि  इस  कम्पनी
 के  विरुद्ध  ठोस  प्रमाण  मिलने पर  जिसके  आधार  पर  और  भी  बहुत सी  व्यापार सं  एवं

 व्यक्तियों  की  भी  मिलीभगत  का  पता  चला  इस  जांच के  दौरान  किसी  समय  अनुचित  प्रभाव

 डाल
 कर  और  हस्तक्षेप  किये  जाने पर  सरकर  नम्र और  उदार  बनती  दिखाई  देती

 ।  यहां

 ऊ
 तक

 कि
 सरकार  हमें  इसकी  जानकारी

 भी
 देने  की

 इच्छुक
 नहीं

 है  और  मामले  की  आगे  जांच  भी
 नन्ना

 *आधे  घंटे  की  चर्चा
 के  के  Half-an-hour  Discussion.
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 कम्पनी

 नहीं  करना  चाहती  चर  तो  और  जिनਂ  17  संस्थाओं  और  कई  बहुत  से
 व्यक्तियों  को  पकड़ा

 गया  उनमें  से  केवल  तीन  संस्थाओं  और  कुछ  व्यक्तियों  को  जुर्माने  करके झष  सब  को  मुक्त  कर  दिया

 गया  है  ।  कहा  यह  गया  हैं
 कि  इनको  सबसेਂ  कड़ा  दण्ड  दिया

 गया  है  परन्तु
 सरकार  बताये  किਂ  क्यां

 यह  सच  नहीं हैं  कि  यह  संस्था
 पटसन

 के
 माल

 के  संबंध में  10  करोड़  रुपये  कम  के  बीजक  बनाने

 खनिज
 लोह

 के  1  करोड  रुपये  के  कम  बीजक  बनाने  की  देवी  नहीं है  ।  यदि  उन्होंने  1  करोड़

 रुपय  की  भी  हेराफेरी  की  हो  तो
 भी  उनपर

 20
 लाख

 रुपया  रजनी के
 रूप

 में  वसुल
 किया  गया

 समझाਂ  जाना  चाहिए  ।

 यदि  उन्होंने  10  करोड़  रुपय  एक  करोड़  रुपये  का
 a

 धोका  किया  हो  तो  उनकों

 केवल  20  लाख  रुपये  का  agers  दिया  गया  यह  अधिक  नही  है  जेसा  कि  वह  लोग  कहते हैं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  पहला  यह  प्रशन
 उठता  है  कि

 जब  उन्होंने  हमारे  साथ  इतनी  अधिक  विदेशी  मुद्रा

 का  धोका
 किया  है  तो  उन  पर  किये  गये  अधंदण्ड के  रूप  में  जोਂ  हमें  राशि  प्राप्त  होने  वाली

 विशेषकर  वर्तमान  विदेशी  मुद्रा  संकटਂ  के  संदर्भ में  क्या  वह  विदेशी  के  रूप  में  मिलेगी  ।  दूसरी
 बात  वह  है  कि  इन  व्यक्तियों  तथा  इसਂ

 कम्पनी  के  विरुद्ध
 मुकदमा  कयों नही  चलाया  गया है  ।

 मिया  के  मामले  में  2  करोड़  रुपये  के
 अथंदण्ड

 के  साथ  साथ  कारावास  का  दण्ड  भी  दिया  गया  था

 हालांकि इस  मामले में  विदेशी  मुद्रा  भी  अंतगर्त  नहीं  इस  षडयंत्र में
 जो  अन्य  17  फर्मे  शामिल

 थी  उनके  नाम  बताये  जाने
 चाहिये

 ।  विदेशी  मुद्रा  के  अतिरिक्त  उन्होंने  अपने  अंग धारियों  से  भी

 धोका  किया है  और  आयकर  भी  नही  देते  रह  हे  तो  में  पूछना  चाहता हुं  कि  कम्पनी  विधि  प्रशासन

 ने  इनके  विरुद्ध  क्या  कोई  मुकदमा  किया है  |

 सरकार  ने  बड़ें
 एण्ड

 कं
 ०

 को  टीकमगढ़  कागज  मिल के  लिए  मशीने  खरीदन ेके  लिए  एक  करोड़

 रुपय  की  विदेशी  मुद्रा  की  मंजूरी  दी  थी  हालांकि  जो  मशीने  खरीदीਂ
 गई

 हे  वह  लगभग  30  लाख

 रुपये से  अधिक  राशिਂ  की  नही  है  तो  इस  सम्बन्ध में  क्या  कोई  जांच  की  गई  है  कि
 शेष  राशि  का

 कसे  उपयोग  किया  गया था  ।

 यह  एक  खेदजनक  बात  है  कि  जांच  पुरी  होने  के  जब  सरकार  के  पास  ऐसे  दस्तावेज  थे

 जिन  के  आधार  पर  मुकदमा  चलाया  जा  सकता  था  फिर  भी  मुकदमा  नहीं  चलाया  गया  ।  इस  के  विपरीत

 इस  कम्पनी  के  वर्तमान  अध्यक्ष  अथवा  प्रबन्ध  निदेशक  श्री  प्राण  प्रसाद  को  कुछ  मंत्रियों  तथा  राजस्व

 als के  अध्यक्ष  से  मिलने  दिया  गया  ।
 इससेਂ  स्पष्ट है  कि

 मामले  को
 इसਂ

 प्रकार  सेਂ  तोड  मरोड़  कर

 रखा  गया  जिससे  वास्तविक  अपराधी  बच  जाये  और  जो  दण्ड  दिया  भी  जाये  तो  वह  हल्का  हो  ।  इस  देशਂ

 में  आज  ऐसी  कोई भी  कम्पनी  नही है  जो  फंसे  समाज  तथा  राष्ट्र  विरोधी  बातें न  करती  हो  और

 इन  में  सत्ताधारी  दल  के  सदस्यों  का  प्रत्यक्ष  अथवा  अप्रत्यक्ष  रूप  मे  कोई  हाथ  इसलिये  जब  भी
 कोई ऐसा  मामला  प्रकाश  आता है  तो  उसको  दबा  दिया  जाता है  ।

 उदाहरणार्थ  नागपुर  के  श्रीराम

 दुर्गा  प्रसाद  के  बारे  जिसका  षडयंत्र  बड  एण्ड  कं०  द्वारा  किये  गये  षडयंत्र से  भी  गम्भीर  इस

 सभा  में  कई  पुछ  जा  चुके  ह  परन्तु  उसके  विरुद्ध  अभी  तक  कुछ  भी  नहीं  किया गया  है  और

 वह  पहले  की  तरह
 अपना  काय  चला  रहा  इस  सभा  में  यह  आरोप  भी  निरंतर  लगाया  जाता

 रहा  है  कि  बडे  एण्ड  कं०  सरकार  को  प्रभावित  करने के  लिए
 मंत्रियों के  कुछ

 सम्बन्धियों  को

 नौकरी  देती  रही  है  चाहे  वह  उन  कार्यों के  लिए  योग्य  हो  अथवा  नहीं  ।  वित्त  मंत्री ने  इस  कम्पनी

 में  लगाये  गये  एसे  लोगों के  नामों  की  एक  सुची  सभा  पटल  पर  रखने का
 वचन  दिया था  परन्तु

 अभी तक  ऐसी  कोई  सुची  सभा  पटल  पर  नही  रखी गई  यह  सभी  बाते  हमें  बताई  जानी  चाहिए
 ताकि  देश  इन  बातो ंसे  अवगत  हो  सके  कि  यह  बडी  बडी  कम्पनियां  aa  सिद्धांतहीन  तरीक ेसे  चलाई

 जा  रही हैं

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  (aiararz)  :  क्या यह  सच  है
 fe  जांच  के

 दौरान
 बड  एण्ड  कं०  के

 प्रबन्धकों  तथा  श्री  बज  पटनायक  के  बीच  हुए  पत्र  व्यवहार के  कुछ
 पत्र  पकड़े  गये  जिनका  सम्बन्ध

 इन  के  बीच  विदेशी  मुद्रा  तथा  भारतीयों मुद्रा  में  कुछ  बड़े  बड़े  सौदों  से  था  और  यदि  तो  इस

 सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही
 की  गई  है

 तथा  कया  श्री  बीजू  पटनायक
 से  इस  मामले

 के
 सम्बन्ध

 में  कोई

 स्पष्टीकरण  मांगा  गया है
 ?
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 श्री  इन्द्रजीत  गीत  दक्षिण-पूछ )  न्याय-निर्णायक  ने  इस  मामले  में  अधिकतम  दण्ड  देने

 की  सिफारि की  थ  परन्तु  वास्तव  में  एसा  नहीं  किया  गया है  क्योंकि  सरकार ने  महसुस  किया

 कि  यदि  एसा  किया  जायेगा  तो  कम्पनी  को  t afirnier
 कारोबार

 बन्द  करना  और  यदि

 तो  सरकार  ने  बड़ें  एण्ड  Ho  के  विरुद्ध  इतना  उदारता  पूर्ण  रवैया  क्यो
 अपनाया  है  तथा

 सरकार

 उन  लोगों से  वह  जुर्माना  कसे  वसूल  करना  चाहती है  जो  इस  देश से  ब  चले  गये  हें
 ?

 श्री  स०  मो ०  बनर्जी  )  :  क्या  यह  सच  है  कि  बडे  एण्ड  कं०  के  कुछ  प्रबन्धक  वित्त  मंत्री

 से  मिल ेथे  और  कोई  प्रार्थना  की  थो  तो  इस  सम्बन्ध में  वित्त  मंत्री  की  क्या  प्रतिक्रिया है
 ?  क्या  सरकार

 इस  कम्पनी  को  वर्तमान  प्रबन्धकों  के  हाथ  से  अपने  हाथ  में  लेना  चाहेंगी
 ?

 योजना  मंत्री  ब०  रा०  :  माननीय  सदस्य ने  कई  प्रशन  उठाय  ह  जिन  में  से  कुछ

 एसे  है  जिनका  में  उत्तर  नहीं  दे  सकता  इन  पत्रों  के  बारे  में  हमें  कोई  जानकारी  नही  जोकि

 ऐसा  प्रतीत  होता है  कि  लिखे  गय  थे  और  जिनका  अभी  उल्लेख  किया  गया  है  |

 कागज़  मिल  के  लिए  30  लाख  रुपये  की  खरीदी  गई  महीनों के  बारे में  भी  मेरे  पास  कोई

 जानकारी  नहीं  हैं  अतः  म॑
 इस

 मामले में  छान  बीन  करूंगा  ।  में  सम्बन्धित  फर्मों के  नामो  की  एक

 सुची  दे  सकता हुं  परन्तु  एसा  करने
 में  कुछ  प्रक्रियात्मक

 कठिनाइयां हें
 |  अध्यक्ष  महोदय  द्वारा

 दिये  गये
 एक  विनिर्णय  के  अनुसार  एसी  फर्मों के  नाम  केवलਂ  जांच

 प्री  हो  जाने  के  पश्चात्  ह  दिये

 जा  सकते ह  ।  नाम  केवल  उन  व्यक्तियों  तथा  कम्पनियों  के  दिये  जाते है  जिनकों  दण्ड  दिया  गया  हो  ।

 उन  अन्य  कम्पनियों  तथा  अन्य  लोगों  जिनका  केवल  उल्लेख  ही  किया  गया  नाम  नही  दिये

 जाते ह  |

 दिये  गये  दण्ड के  सम्बन्ध  में  यह  कहना  गलत  है  कि  यह  कम  है  ।  दण्ड  सदा  करा पब चन  की

 राशि  को  ध्यान  में  रखकर  दिया  जाता  है  ।  लोह-अयस्क  के  सम्बंध  में  जिस  के  मामले  में  13  लाख

 रुपय  का  करापवंचनਂ  किया  गया
 37  लाख  रुपये  का  अथंदण्ड  दिया  गया  हैं  ।  पटसन  के  मामले

 जिसमें  120  लाख  रुपये  का  करापवंचन  किया
 गया

 128  लाख
 रुपये

 को
 अथंदण्ड  दिया

 गया  यह  अथेदण्ड  काफी  भयोत्पादक  तथा  अधिक  जहां तक  विदेशी  मुद्रा  में  इसे  वसूल  करने

 का  प्रदान है
 हम  केवल इसे

 रुपयों
 में  ही  वसूल  कर

 सकते  हैं  |  इसे  वसूल  करन ेके  लिए हम  उचित

 कार्यवाही  कर  रह ेहें  और  आशा हैं  कि  हम  इसे  वसूल  कर  लेंग े|

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  fafenrea  से  अथंदण्ड  कैसे  वसूल  किया

 श्री  ब०  रा०  Wa:  उनका  उद्योग  तो  यहां हां  wee  इसी  लिये  इन  लोगों से  भी  वसूल  करने
 की

 युक्तियुक्त  जहां  तक  मुकदमा  चलाने  का  सम्बन्ध है  हम  इस  सम्बन्ध में  भी
 विवार  कर  रड  ह  क्योंकि  विधि  न्यायालय  में  जाने  से  पूर्व  हमारे  पास  निश्चयात्मक  साक्ष्य  होना  चाहिए  |

 श्री  स०  मो ०  बनर्जी  :  निश्चयात्मक  साक्ष्य  क्या  होता  है  ।  कपा  उन्हें  पहले  बिना  साक्ष्य  के  weave

 दिया  गया है
 ?

 श्री  ह: हूँ.  रा०  मेरी  तथा  श्री  बनर्जी
 की

 राय  किस
 गिनती  में  है  ।  हमने  यह  मामला

 वि

 सलाहकारों  को  सौंप  दिया है  और  हम  नहीं  जानत ेहं  कि  वह  क्या  सलाह  et  जिस  रा

 हिसाब  नहीं  मिला  था  इस  के  बारे  में  कम्पनी  विधि  प्रशासन  विचार  कर  रही  है  )

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  विदी  :  विदेशी  मुद्रा  अथवा  भारतीय  मुद्रा  ?

 श्री  ब०  रा०  भगत  :  इसका  तो  हमे  पर/क्षकों  के  प्रतिवेदन  से  पता  चलेगा  ।  इस  सम्बन्ध  में

 अभी  निश्चित  रूप  से  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता
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 पिह

 )

 ro  =x
 श्री  हरि  fac  कामत  :  उड़ीसा  के  भूतपूर्व  मुख्य

 ्य
 के  मामले के  बरम  क्य  स्थिति है  ?

 श्री  बी  रा०  भगत  :  हम  णु  किसी  मामले  कों  नहीं  जानते हें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  चर्चा  समाप्त  हुई  ।  सभा  कल  10  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 इसके  पश्चात्‌ लोक  सभा
 17  1965  /  26  1887  के  देस  बजे  तक

 के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Ten  of  the  clock  on  Friday,
 September  17,  1965/Bhadra  26,  1887  (Saka).
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